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सारांश

१५ जून २०२० को भारत और चीन के सैनिको ंके बीच एक हिसंक झड़प हुई जिसमें बीस भारतीय सैनिक मारे गए जबकि चीन के कितने सैनिक 
मारे गए, ये बात सामने नही ंआई। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनो ंसेनाओ ंके बीच यह भिड़ंत गलवान नदी के साथ उस व्यापक सीमा गतिरोध का 
हिस्सा ह ैजिसे अभी तक सुलझाया नही ंजा सका है। भारतीय कूटनीतिक समुदाय मोटे तौर पर इस बात पर सहमत है कि यह सीमा विवाद 
भारत-चीन रिश्तों  में एक गंभीर गिरावट को दिखाता है। उनकी दलील ह ैकि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाधंी की १९८८ में बीजिगं यात्रा के बाद दोनो ं
देशो ंके रिश्तों  की जो बनुियाद बनी थी, वो अगर टूटी नही ंह ैतो भी हिल तो ज़रूर गई है। सवाल हैं कि दोनो ंदेश अपने रिश्तों  के इस निचले स्तर 
पर कैसे पहुंचे, और गलवान की भिड़ंत भारत- चीन संबंधो ंके भविष्य के लिए क्या दर्शाती ह?ै

इस पेपर में कहा गया है कि, वर्तमान सीमा विवाद होने के काफी पहले से, एक-दूसरे के प्रति बड़े पैमाने पर गलतफहमियो ंऔर उससे पैदा हुई 
भरोसे की कमी की वजह से भारत-चीन संबंधो ंमें लगातार गिरावट आ रही थी। दोनो ंदेशो ंके बीच गलतफहमी की सबसे बड़ी बनुियाद एक-दूसरे 
की अतंरराष्ट्रीय महत्वाकाकं्षाओ ंको समझने में नाकामी ह,ै जिससे इस डर को बढ़ावा मिलता ह ैकि उनकी विदेश नीतिया ंदूसरे देश को निशाना 
बनाकर तय की जाती हैं। इस पेपर में गलवान विवाद के बाद भारत-चीन रिश्तों  के भविष्य पर विचार करने के पहले तीन अलग-अलग चरणो ंके 
माध्यम से दोनो ंदेशो ंके रिश्तों  पर इन गलतफहमियो ंके असर और उनमें आए बदलाव का पता लगाया गया ह।ै

पहला चरण है २००८ वित्तीय संकट के तरंुत बाद की अवधि, जब चीन ने अपनी बढ़ती वैश्विक महत्वाकाकं्षाओ ंको ध्यान में रखते हुए अपनी विदेश 
नीति को फिर से गढ़ा। जब चीन ने अपनी वैश्विक भूमिका का विस्तार किया, उसने भारत पर इसके प्रभावो ंके बारे में नही ंसोचा। नतीजा यह हुआ 
कि नई दिल्ली में उसकी नई विदेश नीति का स्वागत नही ंकिया गया, और यह डर पैदा हो गया कि चीन भारत के हितो ंको नुकसान पहुंचाने की 
कोशिश कर रहा है। इन नीतियो ंके नई दिल्ली के विरोध ने बीजिगं में एक विरोधपूर्ण प्रतिक्रिया को बढ़ावा दिया, जो समझ नही ंपाया था कि कैसे 
उसकी नई विदेश नीति भारत के अतंरराष्ट्रीय हितो ंपर असर डाल रही है। यही पहला संकेत था कि किस तरह दोनो ंदेशो ंके बीच गलतफहमिया ंबढ़ 
रही हैं और एक-दूसरे पर भरोसे की कमी भारत-चीन रिश्तों  की विशेषता बनती जा रही है।

दूसरे चरण में बीजिगं और नई दिल्ली में नए नेतृत्व का वर्णन किया गया ह ैऔर यह बताया गया है कि कैसे इस बदलाव ने एक-दूसरे की विदेश 
नीति को लेकर आपसी संदेहो ंको और बढ़ाया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विदेश नीति को एक नई दिशा दी, चीन की यह धारणा और 
मज़बतू हो गई कि नई दिल्ली चीन को रोकने की कोशिश कर रही है। मज़बतू भारत-चीन संबंधो ंपर ज़ोर देने की पिछली सरकार की नीति को जारी 
रखने की मोदी सरकार की इच्छा के बावजदू, पड़ोसी देशो ंको प्राथमिकता देने की नीति (नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी) और अमेरिका के साथ करीबी 
रिश्तों  को चीन में नकारात्मक तौर पर देखा गया। इन धारणाओ ंसे मेल खाती थी भारत के मुकाबले चीन की बढ़ती आक्रामकता, जिसका प्रतीक था 
डोकलाम में २०१७ का सीमा गतिरोध और हिदं महासागर में चीन की बढ़ती नौसैनिक गतिविधि। इन हरकतो ंने नई दिल्ली को भरोसा दिला दिया 
कि उसकी कोशिशो ंके बावजदू, चीन भारत के अतंरराष्ट्रीय हितो ंके प्रति संवेदनशील नही ंह,ै और साथ में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिगं की सरकार 
की नकारात्मक छवि भी बनने लगी। इस तरह, २०१८ तक, गलतफहमी और अविश्वास ने भारत-चीन संबंधो ंको पूरी तरह अपनी चपेट में ले 
लिया।

इस हालात के सबसे बड़े सबतूो ंमें एक भारत-प्रशातं क्षेत्र को लेकर चीन और भारत के रुख में दिखा था, जो इस पेपर का आखिरी चरण ह।ै इस 
मामले में, बीजिगं के नीति-निर्माताओ ंने भारत-प्रशातं क्षेत्र में अमेरिका और भारत के सहयोग पर तीखी प्रतिक्रिया दी, और इसे “नियंत्रण” की 
संज्ञा दी। तजे़ी से उभरती अतंरराष्ट्रीय शक्ति के रूप में भारत की अपनी हसैियत बनाने और नतीजतन हिदं महासागर क्षेत्र में भारत के बढ़त ेप्रभाव 
को चीन ने स्वीकार नही ंकिया। बल्कि, हिदं महासागर क्षेत्र में इन गतिविधियो ंका इस्तेमाल चीन ने अपने नौसैनिक विस्तार को सही ठहराने के लिए 
किया। चीन अब इसे ज़रूरी मानने लगा है क्योंकि  उसकी धारणा ह ैकि अमेरिका और उसके सहयोगी देश चीन की समुद्री हसैियत पर काब ूपाने की 
कोशिश कर रह ेहैं।
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ये खंड बतात ेहैं कि किस हद तक दोनो ंपक्षों  ने दूसरे की अतंरराष्ट्रीय स्थिति की गलत व्याख्या की है, जिससे भारत-चीन संबंधो ंमें अविश्वास की 
भावना पैदा हुई है। इसका नतीजा है कि दोनो ंदेशो ंके रिश्ते १९६२ यदु्ध के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। सशस्त्र सह-अस्तित्व की 
ऐसी स्थिति बनी रह सकती है, और शायद चरम परिस्थिति में सशस्त्र टकराव में भी बदल सकती है। हालाकंि, अगर दोनो ंदेश रिश्तों  में आ गए 
अविश्वास को दूर करने की कोशिश करते हैं और एक-दूसरे की अतंरराष्ट्रीय स्थिति के लिए बहेतर समझ विकसित करते हैं, तब इससे भारत-चीन 
प्रतिद्वंद्विता के साथ-साथ एक हद तक सहयोग की स्थिति बन सकती है। इस संदर्भ में, चीन को समझना होगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को 
हटाकर उसकी जगह लेने का लक्ष्य पाने के लिए, चीन को भारत के साथ घनिष्ठता को बढ़ावा देने का पहला कदम उठाना चाहिए। ऐसी प्रक्रिया 
आसान नही ंहोगी, और इसके लिए भारत-चीन संबंधो ंकी अब तक की विशेषताओ ंको पूरी तरह भूलना होगा।
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भूमिका

१५ जून २०२० को वास्तविक नियंत्रण रेखा के नज़दीक एक हिसंक झड़प में बीस भारतीय सैनिको ंऔर अज्ञात संख्या में चीनी सैनिको ंकी मौत 
एशिया के दो सबसे बड़े आधनुिक राष्ट्र-राज्यों  के सत्तर साल के रिश्तों  का टर्निंग प्वॉइंट है।1 दोनो ंपक्षों  के विशेषज्ञ इस विचार से सहमत हैं। ब्रह्मा 
चेलानी ने इसे भारत-चीन संबंधो ंमें “टिपिगं प्वॉइंट” (ऐसी स्थिति जहा ंछोटी घटनाएं बड़े बदलाव लाती हैं) कहा है,2 जबकि हू शिशेंग इसे “१९६२ 
के सीमा यदु्ध के बाद सबसे निचला बिदं”ु3 कहते हैं। दोनो ंपक्ष इस हालात के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार मानत ेहैं। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार 
शिवशंकर मेनन के मुताबिक लद्दाख में जो हुआ वो “चीन के व्यवहार में एक मौलिक और महत्वपूर्ण बदलाव” ह ैजबकि हू का दावा ह ैकि यह भारत 
सरकार ह ैजिसने “चीन के प्रति सख्त कार्रवाई की कोशिशो ंको बढ़ाया ह।ै”4

भारतीय दृष्टिकोण से, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की ताज़ा हरकतो ंने उस सीमा प्रबंधन ढाचें को खंडित कर दिया है जो दोनो ं
पक्षों  ने १९९३ के बाद बनाया ह ैऔर भारत-चीन के रिश्तों  को गंभीर नुकसान पहुंचाया ह।ै5 गलतफहमिया ंगहराती दिख रही हैं, और मतभेद की 
जड़ है भरोसे का अभाव। इस पेपर में भारत और चीन के बीच रिश्तों  में आ रहे बदलावो ंपर नज़र डाली गई है ताकि उन वजहो ंको समझा जा सके 
जो रिश्तों  में गिरावट ला रह ेहैं।

यह पेपर मानता ह ैकि दोनो ंदेशो ंके बीच गहरात ेअविश्वास का कारण वैश्विक संबंधो ंके बड़े संदर्भ में एक-दूसरे के प्रति उनकी धारणाओ ंऔर 
अपेक्षाओ ंमें ह।ै दोनो ंदेश स्वयं को शक्तिशाली सभ्यताओ ंके रूप में देखत ेहैं और दूसरे से अपेक्षा रखत ेहैं कि वो इस तथ्य को स्वीकार करे। 
गलतफहमियो ंकी वजह से अक्सर एक देश दूसरे देश के कृत्यों  और व्यवहार पर गलत इरादो ंसे प्रेरित होने का आरोप मढ़ता है जो शायद दूसरे देश 
का इरादा ना रहा हो, लेकिन इससे अविश्वास पैदा होता है। इसलिए भविष्य में, दोनो ंपक्षों  को चितंा के व्यक्तिगत मुद्दों  से निपटने के पहले 
एक-दूसरे के प्रति अपनी बनुियादी धारणाओ ंपर फिर से काम करने और एक नए दृष्टिकोण पर पहुंचने की ज़रूरत हो सकती है। इस विश्लेषण में 
मुख्य रूप से भारतीय और चीनी विद्वानो ंके लेखन का उपयोग किया गया ह।ै पश्चिमी स्रोतो ंको जानबझूकर बाहर रखा गया है (सिवाय कुछ लेखो ंके 
जिन्हें किसी भारतीय लेखक ने मिलकर लिखा ह)ै। इसका उद्देश्य ये समझना है कि भारत-चीन संबंधो ंको दोनो ंपक्ष खुद किस तरह देखत ेहैं।

यह पेपर इस मुद्दे को तीन तरह के नज़रिए से देखता ह।ै पहला है विदेश नीति में उन बदलावो ंका विश्लेषण जो भारत और चीन में २००८ के बाद 
आए और किस हद तक भारत और चीन उन बदलावो ंकी वजह थ।े दूसरा नज़रिया है उन धारणाओ ंका विश्लेषण जो दोनो ंदेशो ंमें एक-दूसरे के 
प्रति है और इस प्रक्रिया में मौजदूा सरकारो ंकी क्या भूमिका ह।ै तीसरा और अतंिम नज़रिया है भारत, चीन, और अमेरिका के बीच भारत-प्रशातं 
क्षेत्र में उभरती हुई प्रतिस्पर्धा। इस संबंध का मूल्यांकन करने के कई और दृष्टिकोण हो सकते हैं, जसेै पाकिस्तान के साथ चीन का गठजोड़, लेकिन 
ऐसा लगता ह ैकि पुराने मुद्दों  का महत्व कम है। एक-दूसरे की भू-राजनैतिक आकाकं्षाओ ंको लेकर दोनो ंदेशो ंकी जो धारणाएं हैं, उसी से ज़्यादा 
मुश्किल मुद्दे निकलत ेदिखत ेहैं।

भारत-चीन संबंधों की एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि

दिसंबर १९८८ में राजीव गाधंी की चीन यात्रा भारत-चीन संबंधो ंमे एक नए दौर की शुरुआत थी। यह आधारभूत नीतिगत बदलावो ंका कारण 
बनी। पहला बदलाव, भारत और चीन दोनो ंसहमत हुए कि उनके संबंध पूरी तरह सामान्य बनाए जाएंगे और सीमा विवाद का समाधान पहले करने 
की शर्त पर अब निर्भर नही ंरहेंगे। दूसरा, दोनो ंदेशो ंने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शातंि बनाए रखने का समझौता किया और इस दौरान एक 
अतंिम समाधान पर काम करने का निश्चय किया जो उचित, निष्पक्ष और दोनो ंपक्षों  को स्वीकार्य होगा। तीसरा बदलाव, दोनो ंने वैश्विक शातंि और 
उन्नति को बनाए रखने में एक-दूसरे के वैध योगदान को स्वीकार किया।6 भारतीय हलको ंमें इसे मोटे तौर पर राजीव गाधंी- देंग शियाओपिगं 
अस्थायी समझौता (Rajiv Gandhi–Deng Xiaoping modus vivendi) कहा जाने लगा।



4

१९८० के दशक की शुरुआत में, भारत ने बीजिगं के साथ रिश्ते सुधारने की संभावनाओ ंको गुप्त रूप से तलाशना शुरू कर दिया था।7 हालाकंि, 
१९८० के दशक के उत्तरार्ध तक, कुछ नई चीज़ें सामने आ गईं। ऐसी ही एक नई चीज़ थी १९८६—१९८७ में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास 
सुमदोरोगं चू घाटी में चीन के साथ सैन्य मुठभेड़ (इसे वागंडंुग की घटना के रूप में जाना जाता ह)ै।8 फरवरी १९८७ में अपने उत्तर-पूर्वी इलाके में 
अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा देने के भारत के फैसले ने भारत और चीन के बीच तनाव को और बढ़ा दिया।9 तनाव बढ़ाने की एक और वजह 
थी सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के शासनकाल में चीन-सोवियत संघ के रिश्तों  का सामान्य होत ेजाना और साथ में पश्चिमी देशो ं
के साथ चीन के रिश्तों  को सामान्य बनाने की चल रही प्रक्रिया।10 ऐसा माना जा रहा था कि १९८९ में आम चुनाव नजदीक होने और बोफोर्स तोप 
सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपो ंकी वजह से भारत (सरकार) को अपनी विदेश नीति में एक कामयाबी हासिल करने की ज़रूरत थी।11

भारत की धारणा थी कि चीन में पूर्व सर्वोच्च नेता देंग शियाओपिगं के रूप में एक स्थिर और व्यावहारिक चीनी नेतृत्व था, जिसने भारत के तत्कालीन 
विदेश मंत्री और बाद में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गाधंी से संपर्क  किया था।12 भारत की उम्मीद थी 
कि इसका मतलब है चीन वास्तव में सीमा समझौत ेके लिए ज़्यादा खुलापन दिखाएगा, विश्वास बढ़ाने वाले उपायो ंके ज़रिए शातंि स्थापित करना 
चाहगेा, भारत की क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अधिक सम्मान दिखाएगा, और बहेतर भारत-चीन संबंधो ंके माध्यम से चीन-पाकिस्तान साझदेारी को 
नरम बनाएगा।13 इन उद्देश्यों  को हासिल करने के लिए, चीन के साथ भारतीय संबंधो ंमें अन्य बातो ंके अलावा जो चीज़ें शामिल थी,ं वो थी-ं बवेजह 
बयानबाज़ी में कटौती, शिखर स्तर की और दूसरी राजनीतिक वार्ताओ ंकी बहाली, व्यापार और वाणिज्यिक संबंधो ंको फिर से बहाल करना, दोनो ं
देशो ंके लोगो ंके आपस में मिलने-जलुने पर लगी रोक में ढिलाई देना, सीमावर्ती इलाको ंमें विश्वास बहाल करने वाले उपाय करना, सैन्य संबंधो ंको 
सामान्य बनाना, और बहुपक्षीय क्षेत्रों  में सहयोग बढ़ाना।

आने वाले सालो ंमें भारत के दृष्टिकोण से सकारात्मक या अनुकूल परिणाम सामने आए। जसेै, नेता-स्तरीय बातचीत फिर से शुरू होना, सिक्किम को 
भारत के अगं के रूप में चीन की औपचारिक स्वीकृति, १९९३ और १९९६ में महत्वपूर्ण शातंि समझौते, २००५ में भारत-चीन सीमा प्रश्नों  के 
समाधान के लिए राजनीतिक मापदंडो ंऔर मार्गदर्शक सिद्धांतो ंपर समझौता, उत्तरपूर्वी भारत और आसपास के इलाको ंमें सक्रिय विद्रोही समूहो ंको 
समर्थन में कमी, और कारोबार में बढ़ोतरी।14 हालाकंि, चीन ज़मीनी सच्चाई के आधार पर सीमा के प्रश्न को सुलझाने का इच्छु क नही ंथा। चीन ने 
२००३ में वास्तविक नियंत्रण रेखा के स्पष्टीकरण अभ्यास को भी रोक दिया; साल २००० के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास और तिब्बत में 
तेज़ी से बनुियादी सुविधाएं बनाने के चीन के कदमो ंके बाद चितंा होने लगी; जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर अपने रवैये में चीन ने कोई बनुियादी 
बदलाव नही ंकिया, और पाकिस्तान को घातक हथियारो ंकी बिक्री उसी तजे़ी से जारी रही।15 २००० के दशक के मध्य तक, व्यापार असंतलुन का 
बिगड़ता जाना भी समस्या को जन्म दे रहा था।

चीन ने शायद ये सोच लिया होगा कि वो पूर्वी सेक्टर में अपनी शर्तों पर सीमा समझौता कर सकता है, कि भारत धीरे-धीरे तिब्बती शरणार्थी समुदाय 
की गतिविधियो ंपर सख्ती से रोक लगा देगा (जसैा नेपाल ने किया), कि भारतीय बाज़ार चीन के सामानो ंके लिए खुल जाएंगे, कि चीन के 
दक्षिण-पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा मुद्दों  के प्रति भारत संवेदनशील रहगेा और बहुपक्षीय मंचो ंपर चीन का समर्थन करता रहेगा, और कि भारत के साथ 
उसके संबंध पाकिस्तान के साथ उसके संबंध से स्वतंत्र रहेंगे भले ही भारत-पाकिस्तान के आपसी संबंध कैसे भी हो ंऔर वो दूसरे दक्षिण एशियाई 
देशो ंके साथ आसान शर्तों पर समझौता कर सकेगा।16 वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शातंि से चीन को अधिक सुरक्षा महसूस हुई और उसे भारत की 
गंभीर आपत्तियो ंके बगैर बनुियादी सुविधाएं विकसित करने की इजाज़त मिल गई; भारतीय बाज़ार खोल दिया गया था, और चीन भारत के सबसे 
बड़े व्यापारिक साझीदारो ंमें एक बन गया; तिब्बत को चीन का अंग मानने को भारत की मंजरूी की दिशा में लगातार प्रगति हुई; और चीन ने 
हथियारो ंकी बिक्री समेत कई और माध्यमो ंसे दक्षिण एशिया में पर्याप्त पैठ बना ली।17 सीमा विवाद के जल्दी समाधान की चीन सरकार की उम्मीदें 
गलत साबित हो रही थी;ं तिब्बत मुद्दे पर उनकी उम्मीदें शायद पूरी नही ंहुई थी;ं उन्हों ने सोचा कि भारत में लगातार ज़ोर पकड़ रहे ‘खतरनाक चीन’ 
के सिद्धांत को आधिकारिक रूप से प्रोत्साहन दिया जा रहा था; और 2008 के बाद से अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों  का नए सिरे से गढ़ा जाना 
उसके लिए चितंा की बात थी।
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१९९० के दशक के मध्य में भारत में चीन के राजदूत चेंग रुईशेंग दोनो ंदेशो ंके रिश्तों  को इस तरह संक्षेप में समझात ेहैं: “रिश्तों  में तजे़ी से सुधार के 
बावजदू आपसी भरोसे की कमी बरकरार ह।ै”18 अस्थायी समझौते (Modus Vivendi) के दो दशको ंके बाद भारत के बारे में चीनी सोच के दो 
पहलू दिखाई देत ेहैं – एक विचारधारा ने स्वीकार किया कि भारत की आर्थिक, वैज्ञानिक और सैन्य क्षमताएं भी बढ़ रही थी,ं हालाकंि चीन की तरह 
तेज़ी से नही।ं19 दूसरी तरफ, कई चीनी नतेाओ ंका रवैया एक प्रमुख शक्ति होने के भारत के दावो ंको खारिज करने वाला था, वे इन दावो ंको 
अवास्तविक और दिखावटी मानत ेथ।े20 दोनो ंदेश एक-दूसरे की सफलताओ ंको लेकर अनिश्चितता में थ ेऔर एक-दूसरे की महत्वाकाकं्षाओ ंको 
लेकर सतर्क  लेकिन साथ ही इस बात को लेकर होशियार भी थ ेकि नई सदी में, बाकी दनुिया की तलुना में दोनो ंदेश ऊपर उठेंगे। दोनो ंदेशो ंकी 
व्यापक राष्ट्रीय शक्ति में आ रहे तलुनात्मक अतंर की वजह से अस्थायी समझौता पहले से दबाव में था, लेकिन दोनो ंही पक्षों  के ज़्यादातर विश्लेषक 
भविष्य को लेकर निराशावादी नही ंदिखत ेथ ेभले ही रिश्तों  के ऊपर अब भी अविश्वास की तलवार लटकी हुई थी।21

चीन और भारत की बदलती विदेश नीतियां

भारत और चीन दोनो ंने १९९० के दशक में आर्थिक तरक्की देखी। नतीजतन, इससे इक्कीसवी ंसदी की शुरुआत में उनका प्रभाव बढ़ा और इसका 
असर उनकी बदलती विदेश नीतियो ंमें झलकने लगा। क्या अपनी विदेश नीतियो ंको नई शक्ल देने की प्रक्रिया का कोई असर भारत-चीन संबंधो ं
के भविष्य पर पड़ा था?

चीन की बदलती विदेश नीति

वागं जिसी और यान ज़ुएतोगं जसेै विद्वान कहते हैं कि २००८— २००९ तक घरेलू और अतंरराष्ट्रीय परिस्थितियो ंकी वजह से देंग की “ताओ 
गुआगं यागं हुई यानी देखो और इंतज़ार करो” की विदेश नीति की समीक्षा की ज़रूरत महसूस होने लगी थी।22 चीन की अर्थव्यवस्था और साथ में 
इसकी राष्ट्रीय शक्ति में तो काफी बढ़ोतरी हो ही चुकी थी, इसके अलावा बाज़ारो ंऔर संसाधनो ंके लिए चीन की पहुंच ने वैश्विक मामलो ंमें ज़्यादा 
भागीदारी के लिए दबाव बढ़ा दिया था।23 चीन में लगभग एकमत दृष्टिकोण है कि वैश्विक वित्तीय संकट ने पश्चिमी देशो ंकी कमज़ोरियो ंको उजागर 
किया और चीन के उदय के लिए जगह बना दी।24 तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की एशिया में नए संतलुन की नीति, दक्षिणी चीन 
सागर में वियतनाम और फिलिपीसं के साथ चीन के विवाद और सेनकाकु (या डियाओउ) टापुओ ंके मुद्दे पर जापान के साथ विवाद भी ऐसी वजहें 
थी ंजिन्हों ने विदेश नीति की समीक्षा की ज़रूरत महसूस कराई।25 ताओ गुआगं यागं हुई एक अधिक “प्रो-एक्टिव” विदेश नीति में रुकावट डाल  
रहा था, या, जैसा कि कुछ चीनी विद्वान कहत ेहैं, “बीजिगं के लिए यह तर्क संगत नही ंथा कि ताओ गुआगं यागं हुई पर ज़ोर डाला जाए जबकि 
व्यावहारिकता में नीति कुछ और चल रही थी।”26 यान के मुताबिक, देंग की ताओ गुआगं यागं हुई की रणनीति का उद्देश्य चीन को आर्थिक रूप से 
समृद्ध करना और सासं्कृति क क्रांति के दौरान खोए हुए समय की भरपाई करना था। इसके लिए चीन को ज़रूरत थी कि आर्थिक विकास को ध्यान में 
रखत ेहुए अपने दीर्घकालिक हितो ंका स्तर ऊंचा किया जाए। चीन ने किसी भी चीज़ का नेततृ्व करने की भूमिका से परहजे़ किया था और अपने हर 
विदेश नीति लक्ष्य से ऊपर प्राथमिकता अमेरिका के साथ अपने रिश्तों  को दी थी।27 चीन को अब एक देश-आधारित विदेश नीति से हटकर मुद्दों  पर 
आधारित विदेश नीति पर जाने की ज़रूरत थी और वैश्विक घटनाओ ंके प्रति निष्क्रिय रवैया छोड़कर ऐसे सक्रिय दृष्टिकोण की ज़रूरत थी जो वैश्विक 
माहौल को आकार दे।28 उद्देश्य था चीन की विदेश नीति के लिए एक नया संगठन सिद्धांत ढंूढ़ना।29

इस नए दृष्टिकोण को दर्शाता था वाक्यांश फेन फा य ूवेई यानी “उपलब्धि के लिए प्रयास।” यह सुझाया गया था कि चीनी विदेश नीति का फोकस 
आपसी विश्वास के आधार पर रिश्ते बनाने के बजाय साझा हितो ंके आधार पर रिश्ते बनाने पर होना चाहिए और चीन को पहले के दौर की तलुना में 
पड़ोस को बराबर प्राथमिकता देनी चाहिए जब इसने अपनी विदेश नीति में अमेरिका को गौरवशाली स्थान दिया था।30 इस बौद्धिक मंथन के नतीज े
तब सामने आए जब शी ने राष्ट्रपति पद ग्रहण किया और अक्टूबर २०१३ में पड़ोसी देशो ंके साथ कूटनीतिक कार्य पर एक सम्मेलन आयोजित 
किया। उन्हों ने ऐलान किया कि पड़ोसी देशो ंके साथ कूटनीतिक कार्यों में अच्छा करना ‘दूसरी शताब्दी’ के लक्ष्यों  को प्राप्त करने और चीनी राष्ट्र के 
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महान कायाकल्प को हासिल करने की ज़रूरत से आया ह।ै चीन को पड़ोसी देशो ंके साथ कूटनीति को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करने की 
ज़रूरत ह,ै साथ ही चीन को अपने विकास के लिए चारो ंतरफ मज़बतू माहौल बनाने की कोशिश करनी चाहिए और पड़ोसी देशो ंको सक्षम बनाना 
चाहिए कि वे साझा विकास के उद्देश्य के लिए चीन के विकास से ज़्यादा फायदे उठाएं।31

इस भाषण को चीन के मार्गदर्शक सिद्धांतो ंऔर विदेश नीति के लक्ष्यों  में एक जबरदस्त बदलाव का संकेत माना गया।32 यान ने लिखा कि फेन फा य ू
वेई का यह नया संगठन सिद्धांत अब केवल पैसा बनाने के मकसद से नही ंबल्कि दोस्त बनाने और साझा हितो ंपर आधारित रणनीतिक विश्वसनीयता 
बनाकर पड़ोस में नेततृ्व क्षमता दिखाने के मकसद से आया था – यानी, चीन के आर्थिक फायदो ंको बाटंकर और चीन की तरक्की से आसपास के 
इलाको ंको फलने-फूलने का मौका देकर।33

हालाकंि, चीन की विदेश नीति के लिए यह सवाल महत्वपूर्ण बना रहा कि वो अमेरिका के साथ कैसे व्यवहार करेगा।34 अमेरिका की तत्कालीन 
विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने बयान दिया था कि अमेरिका रणनीतिक उद्देश्य के रूप में एशिया के लिए धरुी ह ैऔर चीन ने इस बयान को इस तरह 
देखा कि अमेरिका एशिया-प्रशातं क्षेत्र में चीन की भू-रणनीतिक समानता को नकारने का इरादा रखता है।35 चीन ने इस क्षेत्र में अमेरिकी कदमो ंपर 
गहरी चितंा दिखाई, ना केवल अमेरिका के गठबंधन सहयोगियो ंके संदर्भ में, बल्कि भारत समेत दूसरे देशो ंके साथ नए संबंधो ंके निर्माण में भी, 
जिनसे चीन पर नियंत्रण का संकेत मिलता था।36 कुछ चीनी विश्लेषको ंका मानना है कि चीन के लिए यही क्षेत्रीय माहौल को आकार देने और 
ज़्यादा मुखर होने की वजह थी, हालाकंि रक्षात्मक और रचनात्मक तरीके से।37

सवाल ये ह ैकि क्या चीन की विदेश नीति को नए सिरे से गढ़ने में भारत एक वजह था, और अगर हा ंतो कितनी बड़ी वजह था। इससे हमें इस बात 
का पता चलता ह ैकि चीन भारत को किस नज़रिए से देखता था। चीनी शोध में, भारत का वर्णन नियमित रूप से एक महत्वपूर्ण पड़ोसी और एक 
विकासशील देश के रूप में होता ह।ै चीनी विद्वान बहुपक्षीय मामलो ंमें साझा हितो ंऔर एक समय पर दोनो ंदेशो ंके उदय की घटना के बारे में बोलत े
रह ेहैं।38 ऐसा तब भी था जब भारत और चीन वैश्विक मुद्दों  पर एक साथ आगे बढ़त ेहुए दिखाई दिए, जसेै जलवाय ुपरिवर्तन के मुद्दे पर और 
रूस-भारत-चीन त्रिपक्षीय समूह और ब्रिक्स ग्रुप (जिसमें ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हैं) के माध्यम से। चीनी विद्वानो ंने इस बात का 
जिक्र भी किया ह ैकि भारत और चीन के बीच रणनीतिक अतंर्विरोध नही ंहैं, हालाकंि ये माना गया कि कुछ द्विपक्षीय मुद्दों  पर गंभीर मतभेद हैं।39 
फिर भी चीन की विदेश नीति की नई दिशा के ऊपर बहस में भारत का शायद ही कोई जिक्र दिखता है। इस दौर के सभी चीनी लेखन में अमेरिका, 
चीन, और रूस का जिक्र लगातार बड़ी ताकतो ंके तौर पर किया जाता ह,ै और इसी वर्ग में कभी-कभी जापान और यरूोपीय यनूियन का जिक्र भी 
होता ह,ै लेकिन भारत का शायद ही कभी उल्लेख होता ह।ै40 शायद वैश्विक नीति के बड़े संदर्भ में चीन ने भारत को रणनीतिक चितंा का विषय नही ं
माना। और ना ही चीन ने अपनी विदेश नीति की मुख्य रणनीतिक चुनौती- यानी अमेरिका से निपटने के लिए भारत को महत्वपूर्ण भागीदार समझा। 
यह संभव ह ैकि चीन ने निष्कर्ष निकाला कि भारत के पास विश्व में चीन के उदय में मदद करने या बाधा डालने की क्षमता नही ंह।ै इससे इस बात 
का जवाब भी मिलता ह ैकि क्यों  चीन ने भारत की प्रासंगिकता को केवल चीन की परिधि के संदर्भ में या उन बहुपक्षीय मामलो ंमें समझी, जहा ंदोनो ं
को विकासशील देश और उभरती अर्थव्यवस्थाएं माना जाता था।41 ऐसा लगता है कि बीजिगं ने यह भी मान लिया था कि भारत चीन के वैश्विक 
दृष्टिकोण पर गंभीरता से आपत्ति नही ंजता सकता है, और व्यक्तिगत चितंाओ ंसे द्विपक्षीय रूप से निपटा जा सकता है।

हालाकंि चीन ने भारत को अपनी तरक्की के लिए ना तो सहयोगी समझा और ना खतरा, लेकिन “उपलब्धि के लिए प्रयास” की संशोधित चीनी विदेश 
नीति का बड़ा असर भारत पर होना था। एक बड़ा नतीजा था चीन का अपने पड़ोस में आर्थिक फायदो ंका विस्तार करना ताकि साझा हितो ंका 
निर्माण हो और रणनीतिक विश्वसनीयता कायम हो। इसने अंततः बले्ट एंड रोड इनीशिएटिव (बीआरआई) का रूप लिया जिसने भारत के एक 
महत्वपूर्ण तत्व पर असर डाला और भारत की एक मुख्य चितंा की वजह बना। महत्वपूर्ण तत्व था दक्षिण एशिया में भारत का पारंपरिक और 
ऐतिहासिक प्रभाव, और मुख्य चितंा थी जम्मू और कश्मीर पर भारत की संप्रभुता।42 बीआरआई पर चीन और भारत के बीच कोई सलाह-मशविरा 
नही ंहुआ था। शायद चीनियो ंने मान लिया था कि भारत साथ आ जाएगा और अपनी योजनाओ ंको बीआरआई के साथ जोड़ देगा।43 इसके 
अलावा, जब चीन ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (सीपीईसी) को एक फ्लैगशिप प्रोजके्ट घोषित कर दिया, तब भारत के लिए बीआरआई 
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के साथ जुड़ना मुश्किल हो गया। फिर, दक्षिण चीन सागर में चीन का अपनी ताकत का दावा करना और वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास देपसागं 
(२०१३ में) और चुमार (२०१४ में) पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) का ज़ोर-शोर से सक्रिय होना साथ-साथ हुआ, जिसने भारत की चितंाओ ं
को हवा दी।44 अतं में, भारत- प्रशातं क्षेत्र में अमेरिकी नीति पर चीन की चितंा का असर भारत-चीन रिश्तों  में दिखना शुरू हो गया। भारत के 
दृष्टिकोण से, चीन का रुख ये सुझाव देता था कि भारत को इस मामले में चीनी चितंाओ ंके प्रति संवेदनशील होना चाहिए जबकि वह खुद भारत की 
चितंाओ ंके प्रति उदासीन रहा। चीन की नई विदेश नीति जहा ंभी भारत के क्षेत्रीय और बहुपक्षीय हितो ंपर असर डालती दिखती ह,ै उस पर भारत 
की प्रतिक्रियाएं बीजिगं में घबराहट और बचैेनी की वजह बनती दिखती थी।ं चीनी नेताओ ंने महसूस किया कि जहा ंउन्हों ने भारत के हितो ंको 
नुकसान पहुंचाने वाला कोई कदम नही ंउठाया था, भारत उन तरीको ंसे जवाब दे रहा है जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं।

भारतीय विशेषज्ञ आमतौर पर मानत ेहैं कि भारत में विदेश नीति की सरकारी समीक्षा चीन की अपनी नीति की समीक्षा करने के एक दशक पहले 
हुई थी।45 १९९० के दशक के अतं तक गुटनिरपेक्षता, या सबसे बराबरी की दूरी रखने की नीति पुरानी हो गई थी।46 चीन के विपरीत, भारत कोई 
सोचा-समझा नया संगठन सिद्धांत या भारी-भरकम रणनीति नही ंबना रहा था। बल्कि, अपने अनुभवो ंको देखत ेहुए इसने अपनी नीति में कुछ 
बदलाव किए थ।े वाजपेयी सरकार ने जहा ंइसमें परमाण ुआयाम जोड़ा; प्रधानमंत्री मनमोहन सिहं की सरकार ने अमेरिकी आयाम जोड़ा; और 
मौजदूा मोदी सरकार ने समुद्री आयाम जोड़ा ह।ै कुछ चीनी हलको ंमें इस विश्वास के बावजदू कि मोदी की विदेश नीति में पिछली सरकारो ंके 
मुकाबले महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं, भारतीय विदेश नीति में एक चीज़ लगातार दिखाई देती रही है – अतंरराष्ट्रीय स्तर पर जगह बनाने की तलाश 
और मल्टी एलाइनमेंट (सभी प्रमुख शक्तियो ंको साथ लेकर चलना) का सिद्धांत।47

हालाकंि, भारत और चीन के लिए विदेश नीतियो ंमें बदलाव करने की वजहो ंमें एक उल्लेखनीय अतंर ह।ै भारत के लिए, चीन एक महत्वपूर्ण 
कारक था, जबकि एक नया दृष्टिकोण तैयार करत ेसमय चीन की सोच में भारत शायद ही था। एक के बाद एक सभी भारतीय सरकारो ंने सोच-
समझकर दो रास्तों  पर काम किया: अमेरिका के साथ एक रणनीतिक संबंध बनाना और चीन के साथ जुड़ाव के तौर-तरीके विकसित करना।48 
१९९९ के बाद, भारतीय नेततृ्व ने वास्तविक नियंत्रण रेखा को स्पष्ट करने के लिए एक संयकु्त प्रक्रिया शुरू कर और एक निष्पक्ष, उचित, और दोनो ं
पक्षों  को स्वीकार्य समाधान ढंूढ़ने के लिए एक नया, राजनीतिक स्तर का विशेष प्रतिनिधि तंत्र बनाकर चीन के साथ सीमा के प्रश्न का महत्व कम 
करने के गंभीर प्रयास किए। असफलताओ ंके बावजदू, मनमोहन सिहं की अगली सरकार ने चीन के साथ बातचीत जारी रखी और अप्रैल २००५ में 
भारत-चीन सीमा प्रश्न के निपटारे के लिए राजनीतिक मापदंडो ंऔर मार्गदर्शक सिद्धांतो ंपर समझौता किया।49 महत्वाकाकं्षा का ऊंचा स्तर शातंि 
और समृद्धि के लिए भारत-चीन रणनीतिक और सहकारी साझेदारी बनाने के फैसले में दिखा था।50 इसका ये मतलब नही ंथा कि भारत ने इस रिश्ते 
की चुनौतियो ंसे आखंें मंूद रखी थी।ं इसके बजाय, इस बात को लेकर पूरी जागरूकता थी कि भारत चीन के साथ लंबी अवधि की प्रतिद्वंद्विता में 
शामिल हो सकता है, लेकिन ये प्रतिद्वंद्विता सहयोग के महत्वपूर्ण तत्वों  को बाहर नही ंरख पाएगी।51

क्या भारतीय दृष्टिकोण से, तलुनात्मक रूप से संबंधो ंकी इस स्थिर अवधि में, सहयोग की भारत की इच्छा का जवाब चीन ने दिया? भारतीय 
विश्लेषको ंका एक छोटा हिस्सा मानता ह ैकि ऐसा तब तक था, जब तक कि (विश्लेषको ंके दावे के मुताबिक) मोदी सरकार ने कथित तौर पर 
पिछली नीति को छोड़ दिया और अमेरिका के साथ गठजोड़ कर लिया।52 हालाकंि, ज़्यादातर लोगो ंका मानना है कि १९९० के दशक के मध्य से 
लेकर २००० के दशक के मध्य तक की अच्छी अवधि में भी बीजिगं ने भारत की मुख्य चितंाओ ंपर संवेदनशीलता नही ंदिखाई। २००५ के समझौत े
के साल भर के भीतर अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र को दक्षिण तिब्बत के तौर पर दिखाना भड़काने वाला कदम लगता है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 
विकास परियोजनाओ ंके लिए बहुपक्षीय कर्ज का रास्ता भी रोका। जम्मू और कश्मीर के निवासियो ंके लिए नत्थी (stapled) वीज़ा शुरू कर चीन 
ने भारत के दावो ंके प्रति ना के बराबर सम्मान दिखाया। मुं बई पर नवंबर २००८ के आतंकवादी हमले के कुछ समय बाद संयकु्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 
की १२६७ प्रतिबंध समिति में आतंकवादियो ंको सूचीबद्ध करने पर चीन ने रोक लगाकर सार्वजनिक महत्व के मामले में ऊंचे दर्जे की संवेदनहीनता 
दिखाई। दक्षिण एशिया में चीन के बढ़त ेकदमो ंको भी रणनीतिक विश्लेषको ंने नकारात्मक ढंग से देखा।53 २००९ के मध्य से बातचीत जारी रखने 
की नीति से हो रहे असमान फायदो ंपर कंुठा के संकेत सार्वजनिक होने लगे थे। भारतीय सुरक्षा विश्लेषक चेलानी इस विचार को सामने लाने वाले 
शुरुआती लोगो ंमें थ ेकि नई दरारें उभरने लगी हैं जो अब तक दब ेरणनीतिक मतभेद और प्रतिद्वंद्विता को उजागर कर रही हैं। उन्हों ने चीनी मुहावरा 
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“वेन शुई ज़ू किग्वा” इस्तेमाल किया जिसका अर्थ ह ैमेंढ़क को मारने के लिए पानी को धीरे-धीरे गर्म करो। चेलानी का मतलब था कि चीनी नीति 
यही थी कि जब तक चीन के फायदे के लिए नया संतलुन नही ंबन जाता, भारत में कम से कम संदेह पैदा करो।54

इसी अवधि के आसपास एक और धारणा ज़ोर पकड़ रही थी: कि चीन इकलौती प्रमुख शक्ति था जो भारत के उदय से असंतुष्ट दिखता था।55 भारत 
ने चीन को बिलकुल शुरुआत से एक प्रमुख शक्ति के तौर पर स्वीकार किया ह।ै56 भारत ने संयकु्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन में चीन की 
सदस्यता के लिए मज़बतूी से समर्थन भी दिया।57 कई भारतीय विशेषज्ञ महसूस करत ेहैं कि चीन ने, कम से कम बाहरी तौर पर, शायद ही भारत को 
एक प्रमुख शक्ति के तौर पर स्वीकार किया। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पूर्व चेयरमैन माओत्से तुंग ने भारत को एक पंूजीवादी “नौकर” और 
भारतीय प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को “साम्राज्यवाद का सहयोगी” कहा।58 पूर्व प्रधानमंत्री चाऊ एनलाई ने तिरस्कार भरी भाषा का इस्तेमाल 
करत ेहुए भारत को “बिना पेंदी का छेद” कहा जिसे विदेशी आर्थिक सहायता की सख्त ज़रूरत थी।59 ऐसा लगता है कि भारत, चीन, और एशियाई 
देशो ंके बारे में देंग के कभी-कभार की गई टिप्पणियो ंके बावजदू चीनी विदेश नीति प्रतिष्ठान का यही दृष्टिकोण बना रहा।60 एक प्रमुख शक्ति बनने 
की भारत की क्षमता पर जाति, गरीबी, और क्षेत्रवाद के विभाजनकारी प्रभाव वाली पुरानी सोच चीनी लेखन में अभी भी सामान्य ह।ै61 १९९० के 
बाद हुए बदलावो ंको उनमें अहमियत नही ंदी जाती है।

एक संभावित कारण हो सकता है भारत के बारे में नई जानकारियो ंकी कमी क्योंकि  “सुधार और खुलापन” की नीति के बाद चीन ने अपना ध्यान 
पश्चिमी देशो ंकी तरफ कर दिया था। शेन ज़िहुआ चीनी विद्वानो ंकी इस कमी के बारे में लिखत ेहैं, मुझ ेलगता ह ैकि चीन के संबंध इसके कई 
पड़ोसियो ंजसेै वियतनाम, मंगोलिया और भारत के साथ बहेद जटिल और परिवर्तनशील हैं। लेकिन चीनी विद्वानो ंने इन संबंधो ंके इतिहास पर शोध 
करने के लिए कुछ खास काम नही ंकिया ह।ै विद्वान और नीति निर्माता पड़ोस के बारे में बहुत कम जानते हैं। मेरा मानना ह ैकि नीति निर्माताओ ंको 
प्रासंगिक पृष्ठभूमि की जानकारी देने में इस नाकामी के लिए इतिहासकारो ंको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।62

ऐसा महसूस करने के पीछे ये समझ भी है कि चीन भारत को हमेशा से सिर्फ  प्रमुख शक्तियो ंके साथ संबंध के संदर्भ में देखता आया ह।ै इसका 
जिक्र नवंबर १९७३ में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को माओ की टिप्पणी में मिलता ह।ै “भारत ने स्वतंत्रता जीती नही।ं अगर इसने 
खुद को ब्रिटेन से नही ंजोड़ा होता, तो यह सोवियत संघ से जडु़ जाता।”63 १९५० के दशक की शुरुआत में, सोवियत नेतृत्व के साथ चीन की 
बातचीत में भारत का जिक्र हमेशा ही अमेरिका के साथ जुड़ाव के संदर्भ में होता था, बिलकुल उसी तरह जैसे १९७० के दशक में वे अमेरिकी नेतृत्व 
को सोवियत संघ के साथ भारत के जडु़ाव की बात कहत ेथ।े यह इसके बावजूद था कि वो चीन ही था जो “एक पक्ष में झकुा था” और १९५० के 
दशक में सोवियत संघ के साथ जुड़ गया, और फिर १९७० के दशक में दूसरी दिशा में झकु गया।64

इसलिए, जिस तरह से दोनो ंदेशो ंने अपनी-अपनी विदेश नीतियो ंको आकार दिया, उसका कुछ असर मौजदूा हालातो ंपर दिखता ह।ै एक-दूसरे के 
व्यापक विदेश नीति लक्ष्यों  के लिए भारत और चीन कितनी अहमियत रखते हैं, इसमें असंतलुन बढ़ रहा है। भारत में यह महसूस किया जाता ह ैकि 
चीन वैश्विक या क्षेत्रीय मामलो ंमें भारत को उचित महत्व देने को तयैार नही ंह।ै इस धारणा को उन तरीको ंसे बल मिला जिनसे चीन की व्यापक 
विदेश नीति के कुछ कदमो ं– जसेै बले्ट एंड रोड इनीशिएटिव या हिदं महासागर में अपना दखल बढ़ाने – ने भारत के हितो ंका सीधा अतिक्रमण 
किया ह।ै65 भारत के नज़रिए से, ऐसा लगता ह ैकि चीन ऐसे कदम उठा रहा है जो भारत के हितो ंमें अड़चन डालते हैं। नतीजतन, बीआरआई या 
दक्षिण चीन सागर जैसे प्रमुख मामलो ंमें भारत की प्रतिक्रिया चीन का विरोध करने की रही है।

ऐसा लगता ह ैकि भारतीय प्रतिक्रिया से चीन बौखला गया। जसैा कि एक चीनी विश्लेषक ने कहा। “हाल के वर्षों में, चीन-भारत संबंधो ंसे जडु़े 
लगभग सभी विशिष्ट मुद्दों  पर चीन ने अच्छी नीयत के साथ सद्भावना दिखाई है, लेकिन बदले में उसे वैसी ही सद्भावना नही ंमिली।”66 चीन के 
नज़रिए से, भारत चीन की विदेश नीति का प्रमुख कें द्र नही ंरहा है क्योंकि  भारत को वैश्विक प्रभाव वाला एक स्वतंत्र खिलाड़ी नही ंमाना जाता है। 
जसैा कि कुछ विद्वानो ंने कहा है, चीन भारत को मुख्य रूप से एक विकासशील देश और एक पड़ोसी के रूप में देखता ह।ै67 इससे संकेत मिलता ह ै
कि जब दोनो ंपक्ष अपनी-अपनी विदेश नीतियो ंको नया आकार दे रहे थ,े तब एक-दूसरे के प्रति धारणो ंमें एक संभावित असंतलुन शायद भविष्य 
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की गलतफहमियो ंऔर एक-दूसरे के प्रति संदेह की ज़मीन तैयार कर रहा था और इसकी शुरुआत २०१४ के मध्य में मोदी के आने के पहले ही हो 
गई थी।

चीन और भारत में नया नेतृत्व

२०१४ के मध्य में, भारत ने भारतीय जनता पार्टी (बीजपेी) की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतातं्रिक गठबंधन की नई सरकार चुनी जिसका नेतृत्व मोदी 
कर रह ेथ।े पच्चीस सालो ंमें ऐसा पहली बार था जब किसी पार्टी ने संसद के निचले सदन में पूर्ण बहुमत हासिल किया था। भारत और चीन के नए 
नेताओ ं– मोदी और शी – की सितंबर २०१४ में एक शुरुआती बठैक हुई जिसने दिखाया कि पिछले कुछ सालो ंमें आए तनावो ंके बावजदू दोनो ं
पक्ष बातचीत जारी रख रह ेहैं। २०२१ की शुरुआत में, जब संबंध टूटत ेहुए दिख रहे हैं, विशेषज्ञ इस बात पर भी ध्यान दे रह ेहैं कि क्या नेतृत्व की 
शैलिया ंभी एक संभावित वजह हो सकती हैं। अगर हा ंतो संबंधो ंपर नए नेतृत्व का क्या असर पड़ा था?

भारत और मोदी सरकार के बार ेमें चीन के विचार

लिगं शेंगली जैसे चीनी विद्वानो ंका कहना है कि जब शी ने चीन की विदेश नीति में पड़ोस को प्राथमिकता देने की घोषणा की, तब उन्हों ने इसे एक 
क्षेत्रीय से वैश्विक शक्ति बनने की चीन की छलागं के रूप में देखा।68 चीन ने स्वीकार किया कि शीत यदु्ध की विरासत, भू-राजनैतिक सीमाओ ंके 
आसपास विवादित इलाके, और बाहरी ताक़तो ं(जसेै अमेरिका) के दखल जसैी वजहो ंसे पड़ोस में हालात जटिल हैं।69 इसलिए, चीन का एक प्रमुख 
उद्देश्य था आसपास के क्षेत्र में साझा सुरक्षा का एक समुदाय तयैार करना।70 दक्षिण एशिया में, चीन आगे बढ़ने में असमर्थ दिख रहा था। चेंग 
रुईशेंग महसूस करत ेहैं कि ऐसा इसलिए था क्योंकि  दक्षिण एशिया के दूसरे देशो ंके साथ अलग-अलग और समानातंर रूप से संबंध विकसित करने 
की चीन की नीति ने भारत में आशंकाओ ंको जन्म दिया।71 चीन कंुठित महसूस कर रहा था क्योंकि  भारत ने क्षेत्रीय भागीदारी को एक ज़ीरो-सम 
गेम (zero-sum game) की तरह देखा यानी एक पक्ष का फायदा तभी होगा जब दूसरे पक्ष का बराबर नुकसान होगा। जबकि चीन भारत के 
पारंपरिक प्रभाव को स्वीकार करने और इसके मुताबिक काम करने के लिए तयैार था।72 मोदी सरकार के आने से पहले भी यह एक आम चीनी 
धारणा थी।

जब सितंबर २०१४ में मोदी और शी की मुलाकात हुई, तब बाहरी दनुिया के आगे अच्छे नज़ारे दिखाने के साथ-साथ भारत की चितंाओ ंको भी 
सीध ेतरीके से उठाया गया। और जब अप्रैल २०१५ में मोदी चीन की यात्रा पर गए, दोनो ंनेताओ ंके बीच अच्छी जगुलबंदी के और भी संकेत दिखे, 
हालाकंि चीन- पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर शी की निष्ठा भारत को पसंद नही ंआई।73 साल भर के भीतर, चीनी रणनीतिक समुदाय 
मोदी सरकार के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालने लगा। शुरुआती आकलन यह था कि मोदी के नेततृ्व में भारतीय विदेश नीति “आक्रामक” होगी।74 
उन्हों ने कहा कि “पड़ोस को प्राथमिकता” नीति का उद्देश्य दक्षिण एशिया में भारत के दबदब ेको फिर से पक्का करना और चीन की रणनीतिक 
घुसपैठ का जवाब देने के लिए आर्थिक फायदे देना था।75 अनुमान लगाया गया था कि यह चीन के हितो ंके खिलाफ होगा। यह सोच चीन के उस 
विश्लेषण में सटीक बठैती थी कि भारत ने दक्षिण एशिया में चीन के प्रवेश को ज़ीरो-सम (एक का फायदा तो दूसरे का बराबर नुकसान) के तौर पर 
देखा।76 हिदं महासागर के समुद्री क्षेत्रों  पर भारत के ध्यान देने के पीछे मोदी सरकार की ये मंशा बताई गई कि हिदं महासागर में भारत अपनी 
अगुवाई वाली समुद्री सुरक्षा श्रृंखला बनाना चाहता ह,ै साथ ही लुक ईस्ट से हटकर एक्ट ईस्ट की नीति के माध्यम से प्रशातं क्षेत्र की तरफ बढ़ना 
चाहता है।77 अतं में, चीन ने निष्कर्ष निकाला कि मोदी के अदंर, भारत अमेरिका की तरफ अधिक उद्देश्यपूर्ण ढंग से बढ़ रहा है। जो बात नही ंकही 
जा रही थी, वो ये थी कि मोदी की नीति का मकसद चीन से क्षेत्रीय और वैश्विक दोनो ंस्तरो ंपर मुकाबला करना ह।ै फिर भी, चीनी विश्लेषको ंने 
सोचा था कि जहा ंदक्षिण एशिया और हिदं महासागर में चीन के प्रवेश को लेकर भारत रणनीतिक रूप से सावधान रहगेा, वही ंद्विपक्षीय और 
बहुपक्षीय मामलो ंमें सामंजस्य और सहयोग की काफी गुंजाइश है। चीन की कहानी में एक बसुेरी तान थी बीजपेी का वर्णन “दक्षिणपंथी- पथभ्रष्ट” 
राजनीतिक दल की तरह करना।78
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समय के साथ चीनी रणनीतिक समुदाय के संदेह यकीन में बदल चुके हैं। भारत के व्यवहार को दो भू-राजनीतिक घटनाक्रमो ंपर आकंा जाता ह ै–  
चीन का बीआरआई और अमेरिका की भारत- प्रशातं क्षेत्र रणनीति। बीआरआई पर, चीन सोचता है उसने ‘चीन एंड इंडिया प्लस वन’ के प्रारूप का 
प्रस्ताव देकर भारत को समायोजित करने की कोशिश की है। भारत यह समझने में नाकाम रहा ह ैकि चीन की मैरिटाइम सिल्क रोड इनीशिएटिव का 
मकसद टकराव नही ंबल्कि दक्षिण एशिया में रणनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देना ह।ै79 भारत- प्रशातं क्षेत्र के संदर्भ में, चीनी सरकार ने यह निष्कर्ष 
निकाला लगता है कि भारत का रणनीतिक उद्देश्य चीन को नाकाम करना है। बीजिगं का विश्वास है कि “क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा और विकास” 
और “भारत- प्रशातं क्षेत्र के लिए विज़न” जैसे भारी-भरकम शब्दों  का इस्तेमाल करके भारत अपने असली इरादे छिपाना चाहता ह।ै80 चीनी 
कूटनीतिक समुदाय मानता ह ैकि अमेरिका के साथ रणनीतिक समन्वय की तरफ कदम बढ़ाकर मोदी सरकार ने अपना पारंपरिक रुख छोड़ दिया ह ै
कि भारत समुद्री क्षेत्र में दूसरे देशो ंके मामलो ंया हितो ंसे अलग रहगेा।

चीनी विदेश मंत्रालय से संबद्ध चाइनीज़ इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज़ के वाइस प्रेसिडेंट रोगं यिगं का विचार ह ैकि मोदी का उद्देश्य भारत को 
एक प्रमुख शक्ति के रूप में पेश करना ह,ै केवल संतलुन बनाने वाली एक शक्ति के तौर पर नही,ं भले ही इस वजह से चीन के हितो ंऔर भारत और 
चीन के बीच रणनीतिक विश्वास को नुकसान पहुंचता हो।81 इसके लिए बीजपेी की राजनीतिक विचारधारा को एक बड़ी वजह बताया जाता ह।ै 
भारत की नीति को पूरे भारत के हितो ंके बजाय बीजपेी के राजनीतिक हितो ंसे निर्देशित नीति के तौर पर देखा जा रहा है।82 भारत-चीन रिश्तों  के 
विकास में रुकावट के रूप में हिदूं राष्ट्रवाद के उदय और मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से रिश्तों  में आई गिरावट के आपसी संबंध ने चीन में गहरी 
जड़ जमा ली है। साथ ही, एक मज़बूत धारणा यह भी थी कि मोदी सिद्धांत एक खूबसूरत विज़न सामने लाता है, लेकिन सच्चाई कुछ हद तक 
घिसी-पिटी ह।ै83 चीनी विद्वान महसूस करत ेहैं कि सभी वैश्विक सूचको ंपर भारत चीन से काफी पीछे ह ैऔर मोदी सरकार की उपलब्धिया ंकमज़ोर 
बनुियादो ंपर टिकी हैं — सामाजिक बंटवारा, कमज़ोर आधारभूत ढाचंा, और धीमा पड़ता आर्थिक विकास।84 यह संभव ह ैकि इस धारणा ने ही 
चीनी सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा के नज़दीक भारत के खिलाफ ज़्यादा आक्रामक रुख लेने की प्रेरणा दी हो और यही धारणा उन घटनाओ ंकी 
श्रृंखला की वजह साफ़ कर सकती है जो २०१३ के बाद हुई हैं। चीनी विश्लेषक एक प्रमुख शक्ति बनने की भारतीय आकाकं्षाओ ंको बढ़ा-चढ़ाकर 
देखी जा रही आत्म-छवि के तौर पर खारिज करत ेदिखत ेहैं। यहा ंसे, उन विशेषज्ञों  के लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचना बहेद आसान है कि भारत चीन 
के रणनीतिक प्रतिद्वंद्वियो ंके साथ गठजोड़ करके क्षेत्र और विश्व में अपनी महत्वाकाकं्षा और एजेंडा को पूरा करने की कोशिश करेगा।85

चीन और शी प्रशासन पर भारत का दृष्टिकोण

२०१२ में चीन में नेततृ्व परिवर्तन पर भारतीय विद्वानो ंकी नज़र पूरी दिलचस्पी के साथ थी। यह सत्ता का एक और पीढ़ीगत हस्तांतरण था। शी में 
बारे में ज़्यादा जानकारी नही ंथी। ज़्यादातर भारतीयो ंने उम्मीद की थी कि चीन आर्थिक विकास के अच्छे आकंड़े पेश करता रहगेा, और चीन की 
आर्थिक सफलता के प्रति जनमत आमतौर पर सकारात्मक और यहा ंतक कि प्रशंसा से भरा था। कूटनीतिक समुदाय और संभ्रांत वर्ग चीन के 
भू-राजनीतिक कदमो ंको लेकर सतर्क  था, लेकिन कुल मिलाकर संबंधो ंके बारे में निराशावादी नही ंथा।87 शी के पहले कार्यकाल की शुरुआत में, 
आम भावना थी कि भारत- चीन रिश्ते पहले की तरह बने रहेंगे, लेकिन चीन के भू-राजनीतिक कदमो ंकी वजह से इन्हें बीच-बीच में हल्के  झटके 
लगत ेरहेंगे, जैसा कि पिछले दशक का पैटर्न बन गया था।88

दक्षिण चीन सागर में चीन की सक्रियता और भारत-चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास इसके कदम साथ-साथ शुरू हुए, और २०१३ के अतं में 
अस्ताना और जकार्ता में बीआरआई और मैरिटाइम सिल्क रोड के बारे में शी की घोषणाओ ंने विशेषज्ञों  का ध्यान खीचंा। शी को ऐसे चीनी नेता के 
तौर पर देखा जाने लगा जो अपने पहले के नेताओ ंकी तलुना में विदेश नीति पर अमल करने में अधिक सक्रिय ह।ै चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक 
कॉरिडोर को बीआरआई के तहत एक मुख्य परियोजना बनाने का शी का एलान चीन के बारे में भारतीय धारणाओ ंको गढ़ने में एक महत्वपूर्ण मोड़ 
दिखता ह,ै क्योंकि  इस परियोजना का कुछ हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर के क्षेत्रों  से होकर गुजरता है।89 भारत चीन और 
पाकिस्तान के रिश्तों  को लेकर हमेशा से काफी संवेदनशील रहा है, हालाकंि समय के साथ संवेदनशीलता में इस वास्तविकता की समझ से कमी आई 
ह ैकि यह एक रणनीतिक गठबंधन है जिसे किसी भी दबाव से भंग नही ंकिया जा सकता है।90 हालाकंि, सीपीईसी को नई दिल्ली ने अपनी एक बड़ी 
चितंा की पूरे तौर पर अवहलेना के तौर पर देखा।91
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रिश्तों  का बिगड़ना जारी रहा। २०१६ और २०१७ में, चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद के नेता मसूद अज़हर को एक 
आतंकवादी के तौर पर सूचीबद्ध किए जाने के रास्ते में रुकावट डाली। चीन ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की सदस्यता का विरोध किया 
(२०१६)। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन भारत को आजमाता रहा, और ऐसी खबरें भी आईं कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में चीनी 
सेना और पाकिस्तानी सेना ने संयकु्त रूप से गश्ती की। व्यापार और निवेश का उद्देश्य संबंधो ंको मज़बतू करना था, लेकिन यह उद्देश्य व्यावसायिक 
इरादो ंका शिकार हो गया। व्यापार घाटा २०१२ में २८.८७ अरब डॉलर से बढ़कर २०१७ में ५१ अरब डॉलर तक पहुंच गया।92 चीन ने ना तो 
मामले को गंभीरता से लिया और ना ही सिस्टम की कमियो ंको दूर करने पर काम किया। चीन का दावा था कि भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धा में 
कमज़ोर साबित होत ेथ,े लेकिन वो इस बात को साफ़ नही ंकर सका कि भारतीय दवा, सूचना तकनीक और ऑटोमोबाइल निर्यातको ंको चीनी 
बाज़ार में पहुंच क्यों  नही ंमिल सकी जब इन उत्पादो ंने दूसरे प्रतिस्पर्धी बाज़ारो ंमें सफलतापूर्वक जगह बनाई थी। २०१४ में शी ने वादा किया था 
कि भारत में २० अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा लेकिन चीन ने कोई बड़ा निवेश नही ंकिया।93

जब भारत ने जवाबी कदम उठाए, बीजिगं ने नाराज़गी जताई और इसके लिए दक्षिणपंथी या हिदूं राष्ट्रवादी दबाव को जिम्मेदार ठहराया। हू और 
वागं जइु जैसे विश्लेषको ंने तर्क  दिया कि “भारतीय राजनीतिक माहौल में दक्षिणपंथी प्रवृत्तियो ंने मोदी प्रशासन के लिए चीन के प्रति एक कड़ी 
विदेश नीति पर आगे बढ़ने की बुनियाद तयैार की ह।ै”94 भारत में, यह भावना बढ़ती जा रही थी कि शी के नेततृ्व में भारत की चितंाओ ंके प्रति 
संवदेनशीलता घटी ह ैऔर रिश्तों  के समीकरण बदल गए हैं।95 २०१७ के डोकलाम विवाद के दौरान रिश्ते संकट में आ गए।96 भारत के दृष्टिकोण से,  
डोकलाम पठार में चीन की दादागिरी - जाम्फे री (या ज़ोम्पेलरी) चोटी पर एकतरफा दावे के संभावित उद्देश्य के साथ – विवादो ंको शातंिपूर्ण ढंग से 
निपटाने के राजीव गाधंी- देंग ज़ियाओपिगं सहमति की बुनियाद पर ही सवाल उठाती दिखती है। भारतीय विशेषज्ञों  ने लिखा कि “मौजूदा मोडस 
विवेंडी को नए सिरे से गढ़ना होगा और भारत-चीन रिश्तों  में नए संतलुन की तलाश करनी होगी क्योंकि  शायद दोनो ंदेशो ंने अपने मूलभूत हितो ंकी 
परिभाषा का विस्तार कर लिया ह ैऔर बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता दिखा रह ेहैं।”97

इस तरह, मौजूदा नेततृ्व को लेकर एक-दूसरे की धारणाएं भारत-चीन रिश्तों  में अतंर्निहित अविश्वास और गलतफहमी के ऊपर चढ़ी एक महत्वपूर्ण 
परत जसैी लगती ह।ै बीजिगं को लगता है कि मोदी सरकार ज़्यादा मुखर ह,ै चीन की मूलभूत चितंाओ ंको लेकर कम संवेदनशील ह,ै और उसके 
चीन के प्रतिद्वंद्वियो ंके पक्ष में जाने की ज़्यादा संभावना ह।ै चीन यह नही ंमानता है कि उसकी नीतिया ंया कदमो ंने भारतीय पक्ष को उचित कारण 
दिए हैं कि वो चीन को अपने लिए एक रणनीतिक खतरा मानें। इस बात को खास तवज्जो नही ंदी जाती दिखती कि मोदी ने बातचीत की नीति को 
जारी रखा (जहा ंवे अनौपचारिक शिखर सम्मेलनो ंमें मिलत ेहैं) जो उनके पहले की सरकारो ंने शुरू की थी। ऐसा लगता है कि बीजिगं ने मोदी की 
उस शैली की गलत व्याख्या की है जिसमें वो चीन के साथ मतभेदो ंको स्वीकार करत ेहैं और साफ़-साफ़ जताते हैं। साथ ही भारत के अहम हितो ंको 
मुखर होकर व्यक्त करने और बराबरी के व्यवहार की उम्मीद करने में एक अलग आत्मविश्वास दिखात ेहैं, जो उनके पहले के प्रधानमंत्रियो ंके रुख से 
काफी अलग ह।ै98 शायद इसे कुछ हद तक इस तथ्य से भी समझा जा सकता है कि १९८८ से २०१४ तक चीन के साथ बातचीत करने वाली सारी 
सरकारें गठबंधन की सरकारें थी,ं और बीजिगं को शायद यह समझ नही ंआया होगा कि जिस सरकार को स्पष्ट बहुमत हासिल है, वो विदेश नीति में 
भी ज़्यादा लचीलापन ला सकती ह।ै

भारत में शी के नेततृ्व वाले चीन के मौजदूा प्रशासन को लेकर धारणाएं भी काफी बदली हैं। शी के चीन को भारत की चितंाओ ंको कुचलने का 
ज़्यादा इच्छु क माना जाता है अगर भारत “विश्व मंच के कें द्र के नज़दीक जाने” के चीन के राष्ट्रीय उद्देश्य को मौन स्वीकृति नही ंदेता ह।ै99 भारतीय 
विशेषज्ञ अब ये भी मानने लगे हैं कि भारत की मूलभूत चितंाओ ंके प्रति चीन की “संवेदनहीनता” एक सोची-समझी नीति है।100 मोटे तौर पर यही 
भावना ह ैकि चीन के साथ ज़्यादा जुड़ाव के फायदे केवल एक पक्ष के लिए हैं।

दोनो ंपक्षों  को यह भी लगता है कि दूसरा पक्ष राष्ट्रवाद का जाप बहुत ज़्यादा कर रहा है। दोनो ंपक्षों  में एक-दूसरे की राजनीतिक प्रणाली को लेकर 
ज़्यादा खुली आलोचना हो रही ह।ै101 दोनो ंपक्ष खुद को और एक-दूसरे को कैसे देखत ेऔर समझत ेहैं, इसे लेकर खाई बढ़ती जा रही है। इसलिए, 
एक-दूसरे की अलग-अलग पहचान और नीतियो ंकी अलग-अलग व्याख्या की वजह से गलतफहमिया ंपैदा होती हैं। दोनो ंपक्षों  में यह प्रवतृ्ति बढ़ती 
जा रही है कि एक-दूसरे की नीतियो ंके पीछे गलत इरादे देखत ेहैं, और इस वजह से दूसरे पक्ष को संदेह का लाभ देने की इच्छा घटती जा रही ह।ै
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इरादो ंपर संदेह और एक-दूसरे की पहचान को समझने में अतंर समय के साथ बढ़ता गया ह,ै और अब इस रिश्ते में एक नया बाहरी तत्व आ गया है, 
जिसके अर्थ दोनो ंपक्षों  के लिए अलग-अलग हैं। जब भारत ने चीन की तरफ से उपेक्षा महसूस की, अमेरिका ने भारत को लुभा लिया। जहा ंभारत ने 
अमेरिकी साझदेारी को अपनी बहुपक्षीय रणनीति को लागू करने की दिशा में एक सामरिक कदम माना, चीन ने इसे अमेरिका के साथ अपनी प्रतिद्वंद्विता 
के संकीर्ण चश्मे से देखा। क्या अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों  ने चीन के साथ रिश्तों  में विश्वास को बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई?

भारत-चीन-अमेरिका त्रिकोण

अमेरिका १९४५ में एशिया में क्षेत्रीय व्यवस्था का जमानतदार रहा है। चीन ने हमेशा अमेरिका को एक वैचारिक चुनौती माना, लेकिन चीन के 
आधनुिकीकरण के लिए अमेरिका की टेक्नोलॉजी और पूंजी की ज़रूरत थी, और बीजिगं ने अमेरिकी दबदब ेके हिसाब से खुद को तब तक ढाला 
जब तक कि उसे अपनी ताक़त पर भरोसा नही ंहो गया। भारत और अमेरिका के रुख हमेशा एक जसेै नही ंरह ेहो,ं लेकिन उनके मतभेद कभी भी 
वैचारिक नही ंथ,े और भारत अपने आधनुिकीकरण में अमेरिका को एक महत्वपूर्ण सहयोगी मानता है। जब चीन भारत- प्रशातं क्षेत्र में अमेरिकी 
दबदब ेको चुनौती देने की तयैारी कर रहा ह ैऔर भारत घरेलू और रणनीतिक ज़रूरतो ंको पूरा करने के लिए अपनी समुद्री नीति को नए सिरे से 
परिभाषित कर रहा ह,ै भारत- प्रशातं क्षेत्र में अमेरिकी उपस्थिति जाचं का विषय ह,ै खासकर इसका कितना असर भारत-चीन रिश्तों  के भविष्य पर 
हो सकता है।

चीन का दृष्टिकोण

जब से तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन फोस्टर डलेस ने सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन में कहा कि बदलाव लाने के लिए अमेरिका “शातंिपूर्ण 
विकास” की नीति लागू करेगा, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने हमेशा संयकु्त राज्य अमेरिका को एक खतरा माना ह।ै102 चीन के पूर्व नेता बो यिबो ने डलेस 
के भाषण पर माओ की प्रतिक्रिया को याद करत ेहुए कहा, “माओ ने कहा कि अमेरिका हमें नष्ट करना और बदलना चाहता है. . . . ​दूसरे शब्दों  में वह 
अपनी व्यवस्था कायम रखना चाहता है और हमारे सिस्टम को बदलना चाहता है। वह शातंिपूर्ण विकास के द्वारा हमें भ्रष्ट करना चाहता है।”103 माओ 
के बाद के हर चीनी नेता ने इसी विश्वास का अनुसरण किया है। इसलिए भारत की अमेरिका से कथित नज़दीकी चीन के चितंा की वजह है। १९९० के 
दशक की शुरुआत से लेकर २००८ तक ये चितंा कम हो गई, जब चीन-अमेरिका संबंध सकारात्मक रह,े लेकिन पूरी तरह गायब कभी नही ंहुई।

चीनी और भारतीय विश्लेषको ंके बीच मोटे तौर पर सहमति है कि २००८ भारत- अमेरिका- चीन त्रिकोण के लिए एक महत्वपूर्ण साल था। एक 
चीनी विद्वान के मुताबिक, यही वह साल था जब चीन अमेरिका का रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी बना, जबकि भारत प्रतिसंतुलन (एक वजन जो दूसरे वजन 
को संतलुित रखता ह)ै बन गया।104 दूसरो ंने इसे और साफ़-साफ़ कहा- अमेरिकी नीति में एक साथ दो तरह के बदलाव दिखने लगे- अमेरिका ने 
भारत के साथ अपने रिश्ते को पाकिस्तान के साथ रिश्ते से अलग किया, वही ंचीन के साथ अपने रिश्ते को भारत के साथ रिश्ते से जोड़कर देखने 
लगा।105 बड़ी मात्रा में चीनी शोधार्थी ने एक तरफ अमेरिका के एशिया की धरुी होने और समुद्री इलाके पर भारत का ध्यान बढ़ने और दूसरी तरफ 
चीन की नौसैनिक शक्ति के विस्तार और हिदं महासागर में इसकी घुसपैठ के बीच सीधा संबंध देखत ेहैं। इन विश्लेषको ंका कहना है कि हिदं 
महासागर में चीन को आने से रोकने के भारत और अमेरिका के साझा रणनीतिक उद्देश्य ने चीन के पास हिदं महासागर में जाने वाली ‘ब्लू वॉटर’ 
नौसैनिक बल बनाने के अलावा कोई रास्ता नही ंछोड़ा था।106 इस तर्क  के जरिए वे भू-राजनीतिक समानता स्थापित करने के लिए जवाबी कार्रवाई 
के तौर पर चीनी नौसेना के जमावड़े को सही ठहराते हैं, और चीन हिदं महासागर में अपने अड्डों  का बचाव अपने हितो ंकी सुरक्षा और सार्वजनिक 
वस्तुओ ंकी अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के एक वैध माध्यम के रूप में करता ह।ै107

कुछ चीनी विद्वान कहत ेहैं कि इन चीनी गतिविधियो ंने भारत की चितंाएं बढ़ाई हैं, लेकिन उनका मानना है कि भारतीय चितंाएं बढ़ा-चढ़ाकर पेश 
की गई हैं और यहा ंतक कि गलत दिशा में हैं।108 मैरिटाइम सिल्क रोड का इरादा क्षेत्रीय ताक़तो ंकी जगह लेना नही ंह,ै ना ही हिदं महासागर में 
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चीन की मौजदूगी का मतलब क्षेत्र में भारत की पारंपरिक भूमिका को सीमित करना है।109 दरअसल, कुछ विद्वानो ंका तो दावा है कि चीन का 
भारत-प्रशातं क्षेत्र में भू-राजनीतिक ढाचें के पुनर्गठन का कोई इरादा नही ंह ैबल्कि वो केवल अपनी स्थिरता और विकास को सुनिश्चित करने के 
लिए राजनीतिक परिस्थितियो ंको संरक्षित कर रहा है।110 इसलिए, चीनी विद्वानो ंके मुताबिक, यह भू-राजनीतिक प्रभाव के लिए नही ंबल्कि आर्थिक 
ताक़त की कोशिश ह,ै जिसके लिए मुक्त व्यापार समझौतो,ं नए बंदरगाहो,ं और हिदं महासागर क्षेत्र में दूसरी बनुियादी सुविधाओ ंके निर्माण की 
ज़रूरत ह।ै111 इसलिए, उनका तर्क  ह ैकि चीन के बारे में पश्चिमी देशो ंकी गलत धारणाओ ंके प्रभाव में भारत चीन की इन नीतियो ंकी गलत व्याख्या 
करता है।112 चीनी विद्वानो ंका मानना है कि अगर भारत केवल यह स्वीकार करता ह ैकि क्षेत्र में दोनो ंदेशो ंके साझा हित और जिम्मेदारिया ंहैं, और 
अगर वो तीसरे पक्षों  द्वारा निर्मित बाधाओ ंको दूर करता ह,ै तब चीन अभी भी मौजदूा द्विपक्षीय दिक्कतो ंके बावजदू भारत को एक रणनीतिक 
भागीदार के रूप में देखने को तयैार ह।ै

क्या चीनी रणनीतिक समुदाय यह मानता है कि मलक्का दवुिधा के संदर्भ में भारत चीन के नौवहन और वाणिज्य के लिए खतरा ह?ै भले ही कई चीनी 
विशेषज्ञों  का आरोप ह ैकि भारत उत्तरी हिदं महासागर को अपने प्रभाव क्षेत्र के रूप में रखना चाहता ह,ै कुछेक चीनी लेखन में ही कहा गया है कि 
इस इलाके में भारतीय गतिविधि संचार की समुद्री लाइनो ंके चीन के इस्तेमाल के लिए खतरा हैं। उनकी चितंा एशिया-प्रशातं क्षेत्र में हब-एंड-स्पोक्स 
गठबंधन प्रणाली को बदलकर भारत- प्रशातं क्षेत्र में आपस में जडु़े हुए सिक्योरिटी नेटवर्क  बनाने को लेकर ह,ै जिसमें भारत भी शामिल ह।ै उनका 
दावा ह ैकि ऐसा करके अमेरिका चीन को नियंत्रित करना चाहता ह।ै113 इससे भारत को इस बात का प्रोत्साहन मिल रहा है कि वह अमेरिकियो ंको 
दिखाए कि हिदं महासागर में चीन को संभालने में वह एक विश्वसनीय भागीदार हो सकता है। माना जाता है कि मोदी सरकार भारत को एक संतलुन 
बनाने वाले देश के रूप में स्थापित करना चाहती है, और पूरी तरह से शक्ति संतुलन की राजनीति में लगी ह।ै114 भारत अमेरिका की मदद करता ह ै
ताकि क्षेत्रीय संतलुन को अपने पक्ष में झकुा सके। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के बीच चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (Quadrilateral 
Security Dialogue) के पुनरुत्थान ने चीनी रणनीतिक विशेषज्ञों  की इस सोच को मज़बतू किया ह ैकि चीन को नियंत्रित करने की इस अमेरिकी 
पहल का हिस्सा भारत भी है।115 इसके नतीज ेमें, प्रशातं और उत्तरी हिदं महासागर में रणनीतिक संतुलन के लिए चीन की कोशिशो ंने भारत के 
रणनीतिक दायरे और चीन की रणनीतिक परिधि के बीच टकराव पैदा कर दिया ह ैऔर दोनो ंदेशो ंके बीच बढ़त ेतनाव की एक वजह बन गई है। 
चीन मानता ह ैकि हिदं महासागर में भारत-चीन प्रतिस्पर्धा अमेरिकी उद्देश्यों  और मोदी की विदेश नीति के लिए उपयकु्त ह।ै

चीन के दृष्टिकोण से, चीन- अमेरिका संबंधो ंमें ढाचंागत विरोधाभास पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में बढ़े जबकि आर्थिक 
सहयोग, जो अमेरिका- चीन संबंधो ंको स्थिर करने वाला आधार था, वॉशिगंटन के व्यापार यदु्ध शुरू करने के बाद कमज़ोर हो गया। या जैसा कि 
यान ने कहा, “दोस्त होने का नाटक करने” का यगु अब खत्म होता लग रहा है।116 चीनी विद्वान मानत ेहैं कि नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन में 
भी इस परिस्थिति में कोई मौलिक बदलाव आने की संभावना नही ंह।ै117 इसलिए, उन्हें उम्मीद ह ैकि अमेरिकी नीति भारत-प्रशातं क्षेत्र में संरचनाओ ं
के निर्माण में तजे़ी लाएगी ताकि चीन के उदय को नियंत्रित, या कम से कम धीमा किया जा सके। ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिका के भारत के साथ 
रक्षा संबंध मज़बतू किया जाना — २ + २ मंत्रिस्तरीय प्रारूप, रणनीतिक संबंधो ंके लिए बनुियादी समझौते (जैसे लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम 
ऑफ एग्रीमेंट), और दोनो ंदेशो ंकी नौसेनाओ ंके बीच एक-दूसरे के साथ काम करने की बढ़ती क्षमता -- सबसे सावधानीपूर्वक अध्ययन किए जाने 
वाले पहलुओ ंमें एक है।

भारत- प्रशातं ऐसा क्षेत्र ह ैजहा ंअमेरिका के साथ अपने संबंध की वजह से भारत २०१७ के बाद से चीन की विदेश नीति को गढ़ने में एक कारक 
बनता जा रहा है।118 कुछ विद्वानो ंने हाल ही में दावे के साथ कहा है कि चीन ने अपना मन बना लिया है कि भारत अमेरिका की तरफ झकेुगा, और 
उद्देश्य होगा चीन को नियंत्रण में रखना।119 कुछ दूसरो ंका मानना है कि भारत- अमेरिका संबंध कोई अर्ध-गठबंधन नही ंह ैक्योंकि  भारत ने अपनी 
रणनीतिक स्वायत्तता नही ंछोड़ी ह।ै120 यह मुमकिन ह ैकि बाहरी दनुिया को दिखाने और भारत पर दबाव डालने के मकसद से, चीन गठबंधन के 
तर्क  को उछाले, लेकिन चीन भी भारत को सिर्फ  अमेरिका के चश्मे से देखने की वही बनुियादी गलती कर रहा होगा। भारत- प्रशातं क्षेत्र में 
भारत- अमेरिका के करीबी रिश्तों  की संभावना शी के चीन को एक ताक़तवर समुद्री हसैियत बनाने के लिए मजबरू कर रही है जो इस क्षेत्र में उसकी 
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राष्ट्रीय सुरक्षा की ज़रूरतो ंको पूरा कर सके और पश्चिमी प्रशातं क्षेत्र और फिर मलक्का जलडमरूमध्य से आगे रणनीतिक संतलुन को नए सिरे से 
परिभाषित करने में मदद करे।121 यह दृष्टिकोण भारत-चीन संबंधो ंको बड़े पैमाने पर उलझा सकता है।

भारत का दृष्टिकोण

हिदं महासागर कई वजहो ंसे भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, और १९९८ के बाद से सरकारो ंने समुद्र पर ध्यान कें द्रित करके 
भारत के रणनीतिक हितो ंको नए सिरे से परिभाषित करना शुरू कर दिया। वाजपेयी सरकार ने उन्नत प्रौद्योगिकी पोत (परमाण ुपनडुब्बी) कार्यक्रम 
की शुरुआत की और अडंमान और निकोबार कमान भी स्थापित किया। सिहं सरकार ने परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम में तेज़ी लाकर और स्वदेशी 
विमानवाहक पोत, आईएनएस विक्रांत बनाने का फ़ै सला लेकर इस कार्यक्रम के महत्व को रेखाकंित किया। इसमें कोई दो राय नही ंह ैकि हिदं 
महासागर में चीन के बढ़त ेकदम इसकी एक बड़ी वजह थे। १९९० के दशक के उत्तरार्ध से, भारतीय टिप्पणीकारो ंऔर विशेषज्ञों  ने चीनी लेखन, 
जिनमें सैन्य लेखन भी शामिल था, उनमें हिदं महासागर का जिक्र बढ़ता हुआ देखा था। १९९० के दशक के अतं में रूसी कुज़्नेत्सोव- श्रेणी 
विमानवाहक पोत की खरीद ने भी भारतीय विशेषज्ञों  का ध्यान खीचंा था।122 उत्तरी हिदं महासागर आम तौर पर भारतीय प्रभाव का क्षेत्र माना जाता 
ह।ै पिछले वर्षों में, भारत ने दूसरे खिलाड़ियो ंको बर्दाश्त किया ह,ै और जब चीन की अर्थव्यवस्था विकसित हो रही थी, इसकी उम्मीद थी कि चीन 
संचार की महत्वपूर्ण समुद्री लाइनो ंमें अपने हितो ंकी रक्षा के लिए साधन विकसित करेगा। भारतीय विशेषज्ञों  को जिस चीज़ ने ज़्यादा चितंित किया, 
वो था इस क्षेत्र में चीन को चुनौती देने के भारत के इरादे के बारे में चीनी सेना के लेखन में नकारात्मक निष्कर्ष।123

ऐसा लगता ह ैकि चीन की चितंा अमेरिका के साथ भारत के समुद्री संबंध से बढ़ी ह।ै चीन यह स्वीकार नही ंकरता ह ैकि यह हिदं महासागर में उसके 
अपने आक्रामक व्यवहार का नतीजा हो सकता है जिसमें भारत के हितो ंका ना के बराबर सम्मान किया गया। यहा ंघटनाक्रम महत्वपूर्ण ह।ै चीन ने 
इस सदी के पहले दशक के अतं में - भारतीय प्रायद्वीप के चारो ंतरफ बंदरगाहो ंऔर बंदरगाह के लिए ज़रूरी बनुियादी ढाचें का निर्माण शुरू 
किया— म्यांमार में क्यौकफू से लेकर पाकिस्तान में ग्वादर तक, जिसे “मोतियो ंकी लड़ी” का नाम दिया गया। इस चितंा को जायज ठहराने के 
बजाय, चीन ने हिदं महासागर में बनुियादी ढाचंा बनाने की अपनी गतिविधि को मैरिटाइम सिल्क रोड का हिस्सा बताकर भू-रणनीतिक आवरण देना 
चाहा। जसैा हर्ष पंत ने कहा, “यह मुमकिन ह ैकि भारत के चारो ंतरफ इन बंदरगाहो ंऔर सुविधाओ ंके निर्माण को शुद्ध रूप से आर्थिक या 
व्यावसायिक आधार पर सही समझा जा सकता है, लेकिन भारत के लिए यह दूसरे तरीको ंसे नियंत्रण की नीति की तरह दिखता है।”124

भारत से बातचीत करने की या उसकी चितंाओ ंको दूर करने की कोई कोशिश नही ंकी गई। दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यवहार और उत्तरी हिदं 
महासागर में उसकी नौसैनिक गतिविधि को भारत के नुकसान की कीमत पर चीन के रणनीतिक फायदे के तौर पर देखा गया था।125 भारत और 
अमेरिका का एक-दूसरे की तरफ झकुाव को इन परिस्थितियो ंके बीच देखने की ज़रूरत है। इंडो-अमेरिकन ज्वॉइंट स्ट्रैटेजिक विज़न फॉर दि 
एशिया- पैसिफिक एंड दि इंडियन ओशन, और लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जसेै समझौतो ंकी शुरुआत चीन के नौसैनिक 
विस्तार और इस क्षेत्र में उसके आक्रामक रवैये के बाद हुई। भारत के नज़रिए से भारत -अमेरिका संबंधो ंको देखने की बजाय, चीन उन्हें सिर्फ  
अमेरिका के साथ अपनी प्रतिद्वंद्विता के संदर्भ में देखता ह।ै इस तरह, चीन निष्कर्ष निकालता ह ैकि भारत-अमेरिका नौसैनिक सहयोग चीन को घेरने 
और नियंत्रण में रखने की अमेरिकी योजना में भारत की भागीदारी की सबतू ह।ै

लेखक का यह मानना है कि चीनी विश्लेषको ंको मोदी सरकार की भारत- प्रशातं क्षेत्र नीति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें कई 
महत्वपूर्ण विषय हैं जसेै भारत की आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, इस्लामी कट्टरपंथ और आतंकवाद, और नशीले पदार्थों और हथियारो ंकी तस्करी, 
साथ ही द्वीपीय इलाको ंके विकास से संबंधित घरेलू ज़रूरतें, विशेष आर्थिक क्षेत्र का संरक्षण, और समुद्र तटीय इलाको ंमें कनेक्टिविटी बहेतर 
करना। चीन की ही तरह समुद्री क्षेत्र में भारत के हितो ंका भी विस्तार हुआ है। जहा ंभारत ने कभी भी चीन को उचित रास्ता देने की रणनीतिक 
ज़रूरतो ंसे कभी इनकार नही ंकिया, चीनी रणनीतिकार अमेरिका के साथ समुद्री सहयोग के भारत के इरादो ंपर लगातार सवाल उठा रह ेहैं। यह 
सोचना कि इस सहयोग को बंद करने से दिक्कत दूर हो जाएगी, यह स्वार्थ और पाखंड है। चीन ने अमेरिका के साथ सहयोग कर तीन दशको ंतक बड़े 
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फायदे हासिल किए हैं। और अब ये दावा करना कि भारत-अमेरिका सहयोग का इरादा केवल चीन के उदय को रोकना है, इसे “भेड़िया आया 
चिल्लाने” की रणनीति की तरह देखा जाता ह।ै

चंूकि भारत के इरादो ंपर चीन के अविश्वास का एक महत्वपूर्ण कारक क्वाड ह,ै इसकी बारीकी से जाचं करत ेहैं। जब २००७ में पहली बार क्वाड का 
विचार आया, बीजिगं की तीखी प्रतिक्रिया से संकेत मिला कि चीन की चितंाएं दूसरी वजहो ंसे उपजी हो सकती हैं।126 २००३ में तत्कालीन राष्ट्रपति 
हू जितंाओ के चीन की “मलक्का दवुिधा” के बारे में बोलने के बाद चीन ने अपनी नौसैनिक ताक़त को बढ़ाने पर दोबारा ध्यान लगाया। २०१० के 
बाद चीनी नौसैनिक योजनाओ-ं- दक्षिण चीन सागर में नया दावा (जिसे नाइन- डैश लाइन कहा जाता है); समुद्री अधिकारो ंऔर हितो ंपर एक नई 
पार्टी कमेटी; विश्व स्तर पर सबसे बड़े यदु्धपोत का निर्माण; दक्षिण चीन सागर का सैन्यीकरण; हिदं महासागर में नागरिक समुद्र विज्ञान सर्वेक्षण के 
लिए योजनाबद्ध तयैारी, जिस सर्वेक्षण के दायरे में महाद्वीपीय जलसीमा और तटवर्ती राज्यों  के विशेष आर्थिक क्षेत्र भी शामिल थ;े और जिबतूी में 
चीन का पहला विदेशी सैन्य अड्डा— से पता चलता ह ैकि इसकी योजनाएं क्वाड के काफी पहले से उन्नत चरणो ंमें थी।ं127 ऐसा लगता नही ंह ैकि 
बीजिगं का नौसैनिक विस्तार क्वाड से पैदा हुए खतरे का नतीजा था।

त्रिकोणीय संबंध के सिलसिले में दोनो ंपक्षों  के रुख और बर्ताव में भारी अतंर इसलिए हो सकता है क्योंकि  भारत और चीन दोनो ंखुद को समुद्री 
शक्तियो ंके रूप में देखत ेहैं, और इसका नतीजा ये ह ैकि भारत- प्रशातं क्षेत्र में अपनी भूमिकाओ ंके लेकर उनके विज़न में कोई मेल नही ंह।ै128 
इसका समाधान ज़रूर निकाला जाना चाहिए। इससे हिदं महासागर क्षेत्र में शक्ति संतलुन और बीजिगं के लिए मौको ंको तो नही ंबदला जा सकता, 
लेकिन यह भारत को नई परिस्थिति से निपटने में मदद करेगा, साथ ही चीन को भारत- अमेरिका के बढ़ते संबंधो ंसे निपटने में मदद होगी। अभी 
ऐसा लगता ह ैकि भारत-प्रशातं क्षेत्र के विचार को चीन के पूरी तरह खारिज करने के पीछे की वजह इसे चीन पर नियंत्रण से जोड़कर देखना ह।ै 
ऐसी सोच बिलकुल वही ह ैजो भारत को नाराज़ कर सकता है और इस धारणा को मज़बतूी दे सकती है कि चीन के पास भारत को एक स्वतंत्र हस्ती 
के रूप में देखने का समय नही ंह।ै अगर बीजिगं को लगता है कि इस मसले पर भारत और चीन के बीच मतभेद को आसानी से तभी सुलझाया जा 
सकता ह ैजब भारत बीआरआई को चीन के उत्थान के लिए सही नीयत की विकास रणनीति के तौर पर देखे और अपने भारत-प्रशातं क्षेत्र विज़न 
को छोड़ दे क्योंकि  वह चीन पर नियंत्रण रखने की आक्रामक अमेरिकी रणनीति का हिस्सा ह,ै तब इससे भारत में केवल इस दृष्टिकोण की पुष्टि हो 
सकती ह ैकि चीन का मकसद भारत को साफ़ तौर पर प्रशातं क्षेत्र से बाहर करना, हिदं महासागर तक सीमित करना, और उस सीमित क्षेत्र में कथित 
प्रतिद्वंद्विता से निपटना है। इससे भारत- चीन संबंध में तनाव और बढ़ेगा।

गलवान से आगे का रास्ता

किसी भी पक्ष को दूसरे के इरादे और व्यवहार पर भरोसा नही ंह।ै दोनो ंही दूसरे के कामो ंको गलत इरादे से किया बतात ेहैं और अपने कामो ंको 
अच्छे इरादे से जोड़त ेहैं। ऐसा लगता ह ैकि इससे भारतीय पक्ष में यह धारणा बन गई है कि चीन भारत की मुख्य चितंाओ ंके प्रति संवदेनशील नही ंह,ै 
यहा ंतक कि वह उनकी परवाह तक नही ंकरता ह,ै और चीनी पक्ष में यह धारणा ह ैकि भारत के प्रति चीन की सद्भावना का जवाब भारत की तरफ 
से नही ंमिलता ह।ै एक-दूसरे को समझाने की कोशिशो ंको खारिज करने की प्रवतृ्ति यह भी दिखाती है कि अविश्वास गहरा है। नीयत और व्यवहार 
पर अविश्वास से परे एक और बड़ी वजह हो सकती है। ऐसा लगता है कि दोनो ंपक्षों  में एक-दूसरे की पहचान को लेकर बनी धारणाएं बमेेल हैं। 
भारत को निराशा होती ह ैक्योंकि  चीन उसे क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव वाले एक देश के रूप में उचित दर्जा नही ंदेता ह,ै हालाकंि चीन सोचता ह ैकि 
उसका रवैया भला ह ैक्योंकि  वह भारत को अपने लिए खतरे की तरह नही ंदेखता ह।ै बीजिगं की यह सोच भी हो सकती है कि अमेरिका के साथ 
उसके जीवन-मरण के संघर्ष से भारत अनुचित फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, हालाकंि भारत अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंध कई वजहो ंसे 
चाहता है जिनका चीन से कोई लेना-देना नही ंह।ै हो सकता है कि दोनो ंदेश एक-दूसरे के अदंरूनी समीकरणो ंऔर राजनीतिक व्यवहार के बारे में 
एक ऐसी समझ के दायरे में कैद हो ंजो उन्हों ने खुद से गढ़ रखी है।
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यह विचार यी हैलिन ने भी व्यक्त किया है। वो दोनो ंपक्षों  की पहचान और हैसियत की विरोधाभाषी समझ और व्याख्याओ ंके बारे में लिखत ेहैं। 
चीन और भारत के अपने-अपने अतंरराष्ट्रीय दर्जे पर अलग-अलग विचार हैं, एक-दूसरे की विकास रणनीतियो ंपर अलग-अलग धारणाएं हैं, और 
द्विपक्षीय संबंधो ंपर उनकी अलग-अलग नीतियो ंसे मिलने वाले संभावित फायदो ंपर समझ में एक अतंर ह।ै चीन को विश्वास है कि चीन- भारत 
संबंध एक ताक़तवर देश (चीन) और एक कम ताक़तवर देश (भारत) के बीच ऐसा संबंध ह ैजिससे दोनो ंको फायदे हैं, जबकि भारत इसे दो समान 
रूप से शक्तिशाली देशो ंका ऐसा संबंध मानता ह ैजिसमें एक पक्ष के फायदे का मतलब दूसरे पक्ष का उतना ही नुकसान है।129

इस बीच, अतंरा घोषाल सिहं ने लिखा है कि शायद २०१३—२०१५ के आसपास चीन ने भारत के साथ एक नए तरह के प्रमुख- शक्ति संबंध 
बनाने की कोशिश की थी। उनका तर्क  ह ैकि यह एक रणनीतिक समझौता था जो चीन ने अमेरिका- भारत के मज़बतू होत ेसंबंध, विकासात्मक हितो ं
के एक जसेै होने, और अपनी छवि दबंग के बजाय परोपकारी की बनाने जसैी वजहो ंसे किया। हालाकंि इस कोशिश ने दम तोड़ दिया क्योंकि मोदी 
सरकार के नेततृ्व में पहले से ज़्यादा आत्मविश्वासी, व्यावहारिक और सख्त भारत ने चीन के रणनीतिक आत्म-संतलुन और विवेक को चुनौती दी।130 
यह सही है कि चीन की विदेश नीति में भारत के साथ रिश्तों  को एक नया महत्व मिल सकता था जब शी के नेततृ्व में पड़ोस कूटनीति को मज़बतूी 
मिली, लेकिन अगर चीन एक नए तरीके का प्रमुख- शक्ति संबंध बनाना चाहता था, तो उसने भारत से बातचीन नही ंकी। अगर चीन का इरादा 
परोपकार दिखाने और हितो ंके एक जसेै होने का प्रदर्शन करने की थी, तब अज़हर, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, और चीन- पाकिस्तान इकोनॉमिक 
कॉरिडोर जसेै गलत कदमो ंने उस कोशिश पर पानी फेर दिया। अगर भारत- चीन संबंध में रणनीतिक समझौता केवल चीन की शर्तों पर होना है, 
तब चीन कितनी भी कोशिश कर ले, वो भारत को मनाने में कामयाब नही ंहो सकता।

दूसरी ओर, पहचान की समझ में अतंर इस बात को समझा सकता है कि विश्व मंच के कें द्र पर जाने की चीन की इच्छा की व्याख्या भारत अपनी 
हैसियत को घटाने के तौर पर क्यों  करता ह,ै जबकि चीन भारत- प्रशातं क्षेत्र में अमेरिका के साथ भारतीय सहयोग पर उंगली क्यों  उठाता ह।ै इसके 
बाद यह सवाल उठेगा कि क्या दोनो ंगलतफहमिया ंबराबरी की हैं। चीन की वैश्विक महत्वाकाकं्षा ह ैऔर वो मौजदूा वैश्विक दबंग अमेरिका के साथ 
एक बड़ी प्रतिद्वंद्विता में लगा है।131 भारत ना तो अमेरिका के साथ ऐसी किसी प्रतिद्वंद्विता में लगा है, और ना ही दनुिया पर दबदबा कायम करने की 
इसकी वैसी वैश्विक महत्वाकाकं्षा ह,ै जैसी चीन की है। इसलिए, भारत के साथ टकराव से चीन को भारत की तलुना में ज़्यादा नुकसान हो सकता है। 
चीन को इस बात पर सोचना ज़रूर चाहिए और भारत के बारे में अपनी समझ को बदलते हुए भारत को एक स्वतंत्र विदेश नीति वाली एक प्रमुख 
शक्ति के रूप में उचित दर्जा देना चाहिए। क्योंकि  एक प्रतिकूल या विरोधी भारत चीन के उत्थान को और जटिल बना सकता है, खासकर मौजदूा 
वैश्विक परिदृश्य में जहा ंचीन को उन देशो ंकी तरफ से ज़्यादा संदेह और प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है जो मौजूदा अतंरराष्ट्रीय तंत्र को 
नियंत्रित करत ेहैं। सीध ेशब्दों  में कहें, अगर दोनो ंपक्ष अपनी-अपनी अलग धारणाओ ंका समाधान या प्रबंधन नही ंकरते हैं तो दोनो ंको नुकसान हो 
सकता ह,ै लेकिन चीन का नुकसान कही ंज़्यादा बड़ा हो सकता है।

इस चुनौती का साराशं इस तरह हो सकता है: चीन को खुद से पूछना चाहिए कि क्या उसकी विदेश नीति में भारत-चीन रिश्तों  के रणनीतिक और 
वैश्विक आयाम की कोई जगह नही ंह ैया वे इस हद तक कमज़ोर हो गए हैं कि द्विपक्षीय विवादो ंको महत्व दिया जा रहा है और इसका क्या असर 
चीन के उत्थान पर पड़ सकता है। भारत को खुद से पूछना चाहिए कि क्या दनुिया के समीकरण बदल रहे हैं, और क्या अपने मूल हितो ंसे समझौता 
किए बगैर चीन के प्रति अपनी नीति में बदलाव की संभावना ह।ै

निष्कर्ष

ऐसा लगता ह ैकि दोनो ंराष्ट्र द्विपक्षीय संबंधो ंके सत्तरवें साल में एक चौराह ेपर खड़े हैं। वे चार रास्तों  में किसी एक पर जा सकते हैं: सशस्त्र टकराव 
जो नीचे की तरफ ले जाएगा; सशस्त्र सह-अस्तित्व; सहयोग और प्रतिद्वंद्विता के साथ सह-अस्तित्व, और साझदेारी। अभी साझदेारी की कोई 
संभावना नही ंदिखती। सशस्त्र टकराव एक बवेकूफी भरा कदम होगा क्योंकि  इससे कम या ज़्यादा दोनो ंका ही नुकसान होगा। यह आशा की जाती 
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ह ैकि चीन संपूर्ण विजय के सपने तो नही ंदेखता ह।ै सशस्त्र सह-अस्तित्व को सहयोग और प्रतिद्वंद्विता के साथ सह-अस्तित्व से जो चीज़ अलग 
करती ह,ै वो ह ैविश्वास। अभी विश्वास है नही।ं इस विश्वास को धीरे-धीरे बनाना होगा, और शुरुआत करनी होगी पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण 
रेखा के साथ। चीन को ऐसे किसी ख्याल को अलग रखने के लिए तयैार रहना चाहिए कि सीमा विवाद को द्विपक्षीय संबंध से अलग करके विश्वास 
की बहाली हो सकती ह।ै

राजीव गाधंी – देंग शियाओपिगं सहमति खत्म हो चुकी ह।ै अच्छे संबंध के लिए सीमा के सवाल बनुियादी हैं। यथास्थिति बहाल करने का चीन का 
संकेत मदद कर सकेगा। इसलिए, सीमा के पश्चिमी सेक्टर में पर्याप्त लिखित आश्वासन के साथ सेना की तनैाती कम करने पर काम किया जा सकता है। 
गतिरोध को दूर करने के लिए मौजदूा व्यवस्था का इस्तेमाल एक सकारात्मक कारक ह।ै महत्वपूर्ण ह ैकि दोनो ंपक्षों  को स्वीकार्य समाधान की तलाश 
की जाए।

अगर पूर्वी लद्दाख में दोनो ंपक्षों  को स्वीकार्य समाधान निकट भविष्य में संभव ह,ै फिर दोनो ंपक्षों  के सर्वोच्च नेततृ्व के लिए संबंधो ंको नए सिरे से 
शुरू करना संभव होना चाहिए। मोदी और शी एक-दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं और एक-दूसरे का सम्मान करत ेहैं। उन्हें पहचान को लेकर 
गलतफहमियो ंपर बात करने और अपने-अपने दृष्टिकोण में सामंजस्य बनाने के संभावित तरीको ंपर बात करने में सक्षम होना चाहिए। एक 
महत्वपूर्ण मुद्दा ये हो सकता है कि क्या चीन अपनी सीमा पर एक विरोधी भारत का खतरा उठा सकता ह ैजब वो विश्व मंच के कें द्र पर जाना चाहता 
ह ैऔर क्या भारत मल्टी-एलाइनमेंट (सभी प्रमुख शक्तियो ंको साथ लेकर चलना) के लिए एक दरवाज़ा (या दो दरवाज़े, क्योंकि  रूस भी इसमें 
शामिल ह)ै बंद करने का जोखिम उठा सकता है वो नीति उसके इतने काम आई है। खुलकर बातचीत के बाद मोटे तौर पर सहमति बनने से एक 
खाका बनाया जा सकता ह ैजिससे रिश्तों  की व्यापक समीक्षा का रास्ता खुल सकता ह।ै अगर दोनो ंनेता इसे हासिल कर पात ेहैं, फिर दोनो ंपक्षों  के 
पास पर्याप्त अनुभव वाले राजनीतिक स्तर की हस्तिया ंहैं, जिनमें उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (या समकक्ष) और विदेश मंत्री शामिल हैं, जो मोटे 
तौर पर बनी सहमति को नीति में बदल सकत ेहैं। समझ विकसित करने का, और, समय के साथ भरोसा बनाने का यही इकलौता रास्ता हो सकता 
ह।ै इससे भी मदद मिल सकती है कि विशेष प्रश्नों  का समाधान कार्यात्मक स्तरो ंपर निकाला जाए, जहा ंदोनो ंपक्षों  के पास फैसले लेने और बातचीत 
की शैली के अलग-अलग तंत्र हैं, ताकि दोनो ंपक्ष केवल बातचीत ना करते रहें, उससे आगे भी बढ़ें।

द्विपक्षीय संबंधो ंमें आगे के रास्ते पर बातचीत के लिए दोनो ंको ये समझने की भी ज़रूरत है कि चीज़ें बदल गई हैं।

1.	 दोनो ंपक्षों  को पूर्वी लद्दाख में सेना का जमावड़ा बढ़ने का मुद्दा बराबर की गंभीरता से लेना चाहिए।

2.	 पूर्वी लद्दाख में मौजदूा गतिरोध के हल के बावजूद दोनो ंपक्ष लंब ेसमय तक सशस्त्र सह-अस्तित्व में रह सकते हैं। चंूकि दोनो ंपक्षों  की सेनाएं 
तलुनात्मक रूप से संतलुित हो सकती हैं, यह दोनो ंके लिए फायदेमंद होगा कि १९९३ के बाद के समझौतो ंऔर सहमतियो ंपर वापस लौटें और 
उनमें सुधार करत ेरहें। वास्तविक नियंत्रण रेखा का स्पष्टीकरण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

3.	 भारत ने बर्दाश्त से बाहर होत ेव्यापार असंतलुन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया ह ैलेकिन इस पर ध्यान नही ंदिया गया है।132 चीन को भारत के 
साथ व्यापार घाटे के मुद्दे को हल करने पर काम करना होगा। वैसे भी, व्यापार को अलग केवल चुनिदंा जगहो ंपर ही किया जा सकेगा, उसी 
ढंग से और उन्हीं  वजहो ंसे, जो चीन ने अमेरिका के साथ अलग करने के लिए चुनी हैं। दोनो ंअर्थव्यवस्थाओ ंके आकार को देखत ेहुए, एक 
संतलुित व्यापारिक और आर्थिक संबंध भविष्य के रिश्तों  के लिए एक मज़बतू बनुियाद रख सकता है।

4.	 खुली बातचीत के माध्यम से एक- दूसरे के क्षेत्रीय कदमो ंकी बहेतर समझ विश्वास बनाने के लिए महत्वपूर्ण ह।ै भारत- प्रशातं क्षेत्र विज़न 
भारत के लिए विकास से जडु़ी उतनी ही बड़ी ज़रूरत है, जितनी बीआरआई शायद चीन के लिए ह।ै विश्वास बनाने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों  –  
दक्षिण एशिया और उत्तरी हिदं महासागर और पूर्वी एशिया और पश्चिमी प्रशातं क्षेत्र – में एक-दूसरे के इरादो ंपर खुली बातचीत होनी चाहिए, 
और साथ ही पश्चिमी प्रशातं क्षेत्र और उत्तरी हिदं महासागर में एक-दूसरे की खास हसैियत का सम्मान करना चाहिए।
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5.	 दोनो ंपक्षों  को अहम साझदेारियो ंपर दूसरे पक्ष के तर्क संगत हितो ंको समायोजित करने की ज़रूरत होगी: चीन की पाकिस्तान के साथ और 
भारत की अमेरिका के साथ साझदेारी। हो सकता है कि ये पसंद ना आए, लेकिन मौजदूा परिस्थितियो ंमें दोनो ंही पक्ष अपने सहयोगियो ंको 
नही ंछोड़ेंगे, और भारत और चीन दोनो ंचितंा के मुख्य बिदंओु ंपर एक अस्थायी समझौत े(मोडस विवेंडी) के माध्यम से बात कर सकत ेहैं।

6.	 भारत की बहुपक्षीय आकाकं्षाओ ंको चीन ने अभी तक मान्यता नही ंदी है। अगर चीन भारत की भूमिका को स्वीकार करता ह,ै तो दोनो ंपक्षों  
के लिए वैश्विक स्वास्थ्य और जलवाय ुपरिवर्तन से लेकर नई तकनीक में मानक स्थापित करने जैसे कई मुद्दों  पर सहयोग की बड़ी संभावना ह।ै 
यह सुनिश्चित करना भी भारत के हित में ह ैकि डिजिटल क्रांति के नियम सिर्फ  उनके द्वारा ना लिखे जाएं जिन्हों ने पिछली दो सदियो ंमें दनुिया 
पर दबदबा रखा ह।ै

7.	 चीन पर लोगो ंका भरोसा तजे़ी से गिरा है और थोड़े समय के लिए इसके वापस जमने की संभावना नही ंह।ै भारतीय लोग मानत ेहैं कि चीन ने 
भारत को धमकाने के लिए महामारी का फायदा उठाया। लोगो ंका भरोसा फिर से जीतने के तरीको ंकी पहचान करनी होगी।

आगे बढ़ने की संभावनाएं इस बात पर निर्भर करेंगी कि चीन और भारत लद्दाख संकट से क्या सबक लेत ेहैं। अगर चीनी रणनीतिक विशेषज्ञ मानत े
हैं कि मौजदूा अतंरराष्ट्रीय परिदृश्य में भारत-चीन संबंधो ंके ठीक होने की खास संभावना नही ंह ैऔर यह कि भारत पहले से ही अमेरिका का 
अर्ध- सहयोगी है, तो द्विपक्षीय मतभेदो ंको संभालना मुश्किल हो सकता है और ज़्यादा हिसंक टकराव का वक्त आ सकता है।133 अगर भारतीय 
रणनीतिक विशेषज्ञ मानत ेहैं कि बीजिगं भारत को धमकाने या नीचा दिखाने पर आमादा है क्योंकि  व्यापक राष्ट्रीय शक्ति में चीन की श्रेष्ठता उसे 
सीमा रेखा को स्थायी रूप से नए सिरे से खीचंने की या भारत की वैश्विक या क्षेत्रीय हसैियत को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचाने की अनुमति देती ह,ै 
तब भी, हालात टकराव वाले बन सकते हैं।

दूसरी तरफ, अगर चीनी रणनीतिक समुदाय भारत के प्रति अपने रुख का फिर से मूल्यांकन करता है, और अगर चीन स्वीकार करता है कि भारत 
को लेकर उसकी नीति में भारत की नई वास्तविकताओ ंको पूरी तरह शामिल नही ंकिया गया ह ैऔर साथ में अपने उत्थान को सुविधाजनक बनाने 
या बाधा खड़ी करने में क्षेत्र में भारत की अहमियत को मानता ह,ै तब संबंध के लिए एक नया आधार बन सकता है। दोनो ंदेश एक चौराह ेपर खड़े हैं, 
और यह सहयोग और प्रतिस्पर्धा के सह-अस्तित्व का रास्ता चुनने का आखिरी मौका हो सकता है। अगर ऐसा नही ंहोता है तो विरोधी प्रतिद्वंद्विता का 
एक नया दौर शुरू हो सकता है, जिसमें दोनो ंदेश संभावित टकराव में उलझ सकते हैं क्योंकि  हिदं महासागर क्षेत्र में चीन की रणनीतिक परिधि का 
सीधा टकराव भारत के रणनीतिक दायरे से ह।ै

लेखक का परिचय

विजय गोखले कार्नेगी इंडिया में एक नॉन-रेसिडेंट सीनियर फेलो हैं और भारत के पूर्व विदेश सचिव (२०१८—२०२०) हैं। इसके पहले, वो २०१० 
से २०१३ तक मलेशिया में भारत के उच्चायकु्त के रूप में, २०१३ से २०१६ तक जर्मनी में राजदूत के रूप में, और २०१६ से २०१७ तक चीन में 
राजदूत के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। उन्हों ने चीनी राजनीति और कूटनीति पर विशेष ध्यान देत ेहुए भारत- प्रशातं क्षेत्र से जुड़े मामलो ंपर काफी काम 
किया ह।ै विदेश सेवा से अपनी सेवानिवृत्ति के बाद से, गोखले ने दि न्यूयॉर्क  टाइम्स, दि हिंद और दि इंड ियन एक्सप्रेस में अपनी राय व्यक्त करत े
हुए कई लेख लिखे हैं।
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